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भारतीय संविधान सभा 
बुधवार, 7 सितम्बर, सन्‌ 4949 ई. 


भारतीय संविधान-सभा कास्टीट्यूशन हाल, नई दिल्‍ली में प्रावः 9 बजे 
अध्यक्ष महोदय माननीय डॉ. राजेद्र प्रसाद के सभापतित्व में समवेत हुई। 


संविधान का मसौदा- जारी 
षष्ठ अनुसूची-८ जारी ) 
कण्डिका 6 


“अध्यक्ष: अब हम कंडिका ॥6 को लेंगे। श्रीयुत कुलाधर चालिहा अपना संशोधन 
संख्या 43 पेश कर सकते हें। 


*थ्री कुलधर चालिहा (आसाम: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता 
हूः 

“कि षष्ठ अनुसूची की कंडिका 6 के द्वितीय परन्तुक को अपमार्जित किया 

जाये।” 


मेरा संशोधन बहुत ही साधारण है और मैं आशा करता हूं कि मसौदा-समिति 
इसे स्वीकार करेगी। मैं यह चाहता हूं कि हमारे राज्यपाल को अपनी शक्तियों का 
ठीक-ठीक प्रयोग करने की शक्ति हो। यदि आप कंडिका 6 को पढें, तो आपको 
विदित होगा कि वह इतने प्रतिबंधों से जकड़ दिया गया है कि आपात में वह 
ठीक प्रकार से कार्यवाही न कर सकेगा। वह कंडिका इस प्रकार है-- 


“जिला या प्रादेशिक परिषद्‌ का विघटनः- इस अनुसूची की कंडिका 4 
के अधीन नियुक्त आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल लोक-अधिसूचना द्वारा किसी 
प्रादेशिक या जिला परिषद्‌ का विघटन कर सकेगा, तथा-- 


(क) परिषद्‌ के पुनर्गठन के लिये तुरन्त ही नया साधारण निर्वाचन करने के 
लिये निदेश दे सकेगा, अथवा 


(ख) राज्य के विधानमंडल के पूर्व अनुमोदन से ऐसी परिषद्‌ के प्राधिकार-दश्षेत्र 
के प्रशासन को राज्यपाल अपने हाथ में ले सकेगा अथवा ऐसे क्षेत्र के 
प्रशासन को ऐसे आयोग के, जो उक्त कंडिका के अधीन नियुक्त हुआ 
है, अथवा अन्य किसी निकाय के, जिसे वह समुपयुक्त समझता हे, 
हाथ में 2 से अनधिक मास की कालावधि के लिये दे सकेगा।” 
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[ श्री कुलधर चालिहा] 
और इसके बाद परन्‍्तुक हैं-- 


“परन्तु जब इस कंडिका के खंड (क) के अधीन कोई आदेश दे दिया गया 
हो, तब राज्यपाल प्रशासनास्पद क्षेत्र के प्रशासन के बारे में साधारण निर्वाचन 
होने पर परिषद्‌ के पुनर्गठन के प्रश्न के लम्बित रहने तक इस कंडिका के 
खंड (ख) में निर्दिष्ट कार्याही कर सकेगा।” 


और भी परन्तुक है-- 


“परन्तु यह और भी कि यथास्थिति जिला या प्रादेशिक परिषद्‌ को, राज्य के 
विधानमंडल के सामने अपने विचारों को सुनाने का अवसर दिये बिना इस 
कंडिका के खंड (ख) के अधीन कोई कार्यवाही न की जायेगी।” 


श्रीमानू, इस कंडिका की भाषा मुझे बहुत ही जटिल प्रतीत होती है। राज्यपाल 
को सर्वप्रथम एक आयोग नियुक्त करना होगा और उस आयोग की सिफारिश पर 
उसे आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करना होगा और फिर उस प्रतिवेदन को स्वीकृति 
के लिये विधानमंडल में रखना होगा और यदि वह स्वीकार हो जायेगा, तो परिषद्‌ 
के पुनर्गठन के लिये तुरन्त साधारण निर्वाचन करने के आदेश देगा और उस क्षेत्र 
के प्रशासन को अपने हाथों में लेगा। परन्तु इस रक्षा कवच को भी पर्याप्त नहीं 
समझा गया और आगे यह और उपबन्ध किया गया है कि जिला या प्रादेशिक 
परिषद्‌ को राज्य के विधानमंडल के सामने अपने विचारों को रखने का अवसर 
दिये बिना कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। उनके विचार कब सुने जायेंगे? किस 
स्थिति में? और उनके परामर्श करने की क्या आवश्यकता है? इस जिला या प्रादेशिक 
परिषद्‌ जैसे तुच्छ निकाय के फिर विचार सुने जायेंगे। क्यों? आयोग समवेत होगा, 
प्रश्नों के विभिन्‍न पहलुओं की जांच करेगा और विभिन्‍न दलों के विचार सुने जायेंगे। 
इसके बाद उसकी सिफारिश राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी और आवश्यक 
परीक्षण के पश्चात्‌ वह उसको विधानमंडल के समक्ष स्वीकृति के लिये रखेगा। 
तो फिर विधानमंडल द्वारा जिला या प्रादेशिक परिषदों के फिर से विचार सुनने 
की कहां और क्‍या आवश्यकता है और कब? क्‍या विधानमंडल की दूसरी बैठक 
होगी? राज्यपाल की कार्यवाही की स्वीकृति के लिये पहली बैठक हुई। और फिर 
इसमें रीति और प्रणाली की जो जटिलता है तथा जितना समय लगेगा, उसकी ओर 
ध्यान दीजिये। व्यवहार्यत;ः वह आपात काल हेै। संभवतः लोग अपनी जिद पर अड़े 
हुए हैं। वह विधि का पालन नहीं करते हैं। वह अशान्त हैं और इसी कारण राज्यपाल 
द्वारा यह कार्यवाही आवश्यक है और उसे तुरन्त यह कार्यवाही करनी चाहिये। पर 
आप राज्यपाल को इस प्रकार जकड़ देते हैं कि वह आपात में कार्यवाही नहीं 
कर सकता है। जब कि परिस्थिति ऐसी है कि कार्यवाही एक दिन ही में कर 
देनी चाहिये, पर यहां जो पद्धति निर्धारित की गई है, उसमें एक वर्ष से अधिक 
लगेगा। श्रीमान, मैं समझता हूं कि मेरी प्रस्थापना बहुत युक्तियुक्त है और पहला 
परन्तुक ही पर्याप्त है। जब राज्यपाल कार्यवाही करना चाहे, तो उसे किसी समय 
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कार्यवाही करने दीजिये और यह आवश्यक नहीं है कि उसे प्रादेशिक अथवा जिला 
परिषद्‌ द्वारा विधानमंडल को किये गये प्रतिनिधित्व के घेरे में फिर से डाल दिया 
जाये। यह आवश्यक नहीं है कि उनकी फिर से सुनवाई हो। जैसा कि मैंने कहा 
था, मेरा संशोधन युक्तियुक्त है और मैं इसे सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं और 
मैं आशा करता हूं कि डॉ. अम्बेडकर इसे स्वीकार करेंगे। 


*अध्यक्ष; दो और संशोधन हैं, जिनको मैं नियम विरुद्ध ठहराता हूं, क्‍योंकि 
वे उन्हीं आधारों पर हैं, जिन आधारों पर श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के अन्य संशोधन 
हैं। डॉ. अम्बेडकर क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (बम्बई : जनरल): यदि आसाम के मुख्य 
मंत्री के इस विषय पर कुछ विचार हैं, तो मैं उनको सुनना चाहूंगा। 


“माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलोई (आसाम : जनरल): श्रीमान्‌ू, कंडिका 6 
के दूसरे परन्तुक को हटाने के संबंध में श्री चालिहा द्वारा अभी पेश किये गये 
संशोधन पर जो कुछ मुझे कहना है, वह यह है कि हर मामले में जहां इस प्रकार 
की कार्यवाही की जाती है, वहां जिन पक्षों पर कार्यवाही का प्रभाव पड़ता है, उनको 
विचार सुनाने का एक अवसर दिया जाता है। इस बात से मैं सहमत हूं कि इस 
परन्तुक में ऐसा कोई तंत्र निर्धारित नहीं किया गया है, जिसके द्वारा यह कार्य हो 
सके। अतः यदि श्री चालिहा अपने संशोधन में यह रूपान्तर करें कि “कएणापाा५ 
ण फएथाएु ॥०व0 एए 6 [6छ्टंडवाप्रा०' शब्दों के स्थान में गा कएणाणाए 
एग्लाड त6 शं०्फ़5 ए 6 रव्ट्रांणा॥ (०णाटं।! शब्द रखें, तो उनके संशोधन का 
आशय पूरा हो जायेगा। 


*आ्री कुलधर चालिहाः मैं ऐसा करने के लिये तैयार हूं। 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः श्री चालिहा के संशोधन पर श्री बारदोलोई 
का जो संशोधन है, जिसे श्री चालिहा ने स्वीकार कर लिया है, मैं उसे स्वीकार 
करने के लिये तैयार हूं। परन्तुक अब इस प्रकार पढ़ा जायेगा: 


-कएशंक्‍वल्व प्राध्राक गीव्वा ॥0 8००णा शात। 96 शा प्रातवदा 29पष5९ (0) एण 
गर$ >9गवशाओ जरागी0पा शाणाश वीर |ंग्रांल ण वाल २९९०३ एग्राल, 38 
6 ९७४९ 7439 926, था ०४9णाॉपााज ण छग्याए गला श०ए्४ 92९06 ॥6 
692$]4प्रा2 णएी ॥6 98946. 


[परन्तु यह और भी कि यथा स्थिति जिला या प्रादेशिक परिषद्‌ को, राज्य 
के विधानमंडल के सामने अपने विचारों को रखने का अवसर दिये बिना इस 
कंडिका के खंड (ख) के अधीन कोई कार्यवाही न की जायेगी।] 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि षष्ठ अनुसूची की कंडिका ॥6 के द्वितीय परन्तुक के स्थान में यह परन्तुक 
रखा जाये: 


-्‌कठरांंवल्व फ्री गीक्वा ॥0 2०0 शीत 06 (शा प्रात 2805९ (9) एण ४5 
?भवशाब[ओं जागर0परा शंणाएर 6 फंशाए ण ग6 २ ८९ाणावओं (0०प्राटं।, 38 ॥6 
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[ अध्यक्ष ] 


९85४९ 749 96, था। णृएणाप्राशाज॥ ए 04टा9 74० ए९ए०४ 0९076 ॥6 ९9$]4प8 
णी 6 896. 7 


[परन्तु यह और भी कि यथा स्थिति जिला या प्रादेशिक परिषद्‌ को, राज्य 
के विधानमंडल के सामने अपने विचारों को रखने का अवसर दिये बिना इस 
कंडिका के खंड (ख) के अधीन कोई कार्यवाही न की जायेगी।] 


सशोधन स्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 
“कि संशोधित रूप में कंडिका 6 पष्ठ अनुसूची का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
सशोधित रूप में कंडिका 76 षष्ठ अनुसूची में प्रविष्ट की गई। 


नई कंडिका ॥6-क 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि कंडिका ॥6 के पश्चात्‌ यह कंडिका रखी जाये: 


“[608., छटाफ्रशंका रा द्वारका 0क बाहांकाताएाठतक वींडाल॑ंटॉड फ्री /णफंफरह 29080- 
शाटांटड का उप्रटी। वींडएस्‍ंट४,-्ीणा ॥6 छपा(005९5 एा ९९८ा०ा5$ ॥0 ॥6 
स्‍.6श$40ए6 4५55९०॥॥७०]५ 0 058क) ॥6 (70एछ॥07 7439 99 णव&' 06- 
टॉग्राट ॥9/ भाए बा2३ जाती) था 3रपराणाणा0प्र तंशांए आर ॥0 गा 
?भा ण भाए 2णाशॉपशाटए [00 ग] ३ 5९३५ 0 5९४७ | 6 4५5९८॥॥७०।५ 
725९ए८९ 07 भाए 5पली वांड्रांट 0पा ॥9] (गा 9470० 3 ०एणएपिशाटए 
00 7] 8 $९८2 0० 5९४8 गा 6 ५55४९॥॥09 ॥00 50 7252ए८६ (0 96 
59०2टा6व का ॥6 ०, 7? 


(।6क. स्वायत्तशासी जिलों में निर्वाचन क्षेत्रों के बनाने के हेतु ऐसे जिलों 
से क्षेत्रों का अपवर्जन-आसाम की विधान-सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन 
के लिये राज्यपाल आदेश द्वारा घोषित कर सकेगा कि किसी स्वायत्तशासी 
जिले के अन्दर का कोई क्षेत्र ऐसे किसी जिले के लिये सभा में रक्षित 
स्थान या स्थानों को भरने के लिये किसी निर्वाचन-श्षेत्र का भाग न होगा, 
किन्तु इस प्रकार रक्षित न हुए सभा में के स्थान या स्थानों के भरने 
के लिये आदेश में उल्लिखित निर्वाचन क्षेत्र का भाग होगा।) 


इस कंडिका का उद्देश्य यह है कि जो लोग स्वायत्तशासी जिलों में शामिल 
हैं, पर उन लोगों के समुदाय में नहीं हैं, जो उन स्वायत्तशासी जिलों में बसे हुये 


संविधान का प्रारूप [623 
हैं, उन लोगों को उनके अपने निर्वाचन-क्षेत्र नियत करके विधान-सभा में स्थान 
प्राप्त करने का अवसर देना। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 
“कि कंडिका 6क षष्ठ अनुसूची का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
कंडिका 46क षष्ठ अनुसूची में प्रविष्ट की गई। 


*अध्यक्ष: पंडित कुंजरू द्वारा एक और संशोधन की सूचना है। वह कंडिका 
89 के संबंध में हैे। अतः वह बाद में आयेगी। 


*पं, हृदयनाथ कुंजरू (संयुक्तप्रान्त : जनरल): बहुत अच्छा, श्रीमान्‌। 


कंडिका 7 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि कंडिका 7 की उप-कंडिका (2) के पश्चात्‌ यह उप-कंडिका प्रविष्ट 
की जाये: 


" (3) का 6 वांडइटाग्ा१९ ए गञ$ पिलाणा$ प्रावद् 5प्र-शवशाूंं (2) एण 85 
7?9भ93279[१7॥ 35 76 3227 ए ॥6 ?654श्ला, ॥6 (0एल्शात श्री 8० गा 
ग्रंड तांडइटालाणा, 7 


[(3) इस कंडिका की उप-कंडिका (2) के अधीन राष्ट्रपति के अभिकर्तता 
के रूप में अपने कृत्यों के निर्वहन में राज्यपाल अपने स्वविवेक से 
कार्य करेगा।] 


“अध्यक्ष: इसी आधार पर श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के कुछ संशोधन हें। 
*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद (बिहार : जनरल): श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि कंडिका 77 की उप-कंडिका (2) के स्थान में यह उप-कंडिका रखी 
जाये: 


>छशल बवकागख॥ाधाणा एणी गिर पियें काठट5 एणी 35597 $9०ट०ॉी०त ॥ ॥6 
व्‌॥6 9] 96 टक्का॥6१ णा 9|9 6 शट्ब्रव्ञा प्रा०्प्टी 6 (00एछवआात 
455 38 35 ब80०7 भाव 6 जराठंडंणा$ ण शिरा जात ण का5$ एणाए- 
पाणा शा ॥0/9 गीशटा0 38 व छप्रता ॥०३ एरार ३ शाताणए छ्लोल्व गा 
गिरा 7४ ० पाल गाए $8लालव€, 7? 


(सारिणी में उल्लिखित आसाम के जनजोति क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा 
आसाम के राज्यपाल को अपना अभिकरत्ता बना कर किया जायेगा और इस 
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संविधान के भाग 8 के उपबन्ध उन पर इस रूप में लागू होंगे, मानो कि 
वे क्षेत्र प्रथथ अनुसूची के भाग 4 में के उल्लिखित राज्यक्षेत्र हों।) 


श्रीमानू, इस संशोधन का पूर्ण उद्देश्य यह है कि सारिणी के दोनों भागों को 
राष्ट्रति के शासन के अधीन लाना। मैं इस विषय पर कई बार बोल चुका हुं। 
मैं विस्तारपूर्वक' नहीं बोलूंगा और अपने तर्कों को नहीं दुहराऊंगा। मुझे इस बात 
पर विश्वास है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा अपनाई गई नीति बहुत पुष्ट थी। मैं इस 
बात के प्रति बिल्कुल उत्सुक नहीं हूं कि बिहारी, बंगाली, उडिया और आसामी 
लोगों को इन राज्यक्षेत्रों में जाने दिया जाये या नहीं। यह एक ऐसा विषय है, जिसका 
समूचे देश की प्रतिरक्षा से संबंध है। वह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय महत्व 
प्राप्त है। अतः समस्त जनजाति क्षेत्र केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र होने चाहियें। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं 
करता हूं। 


*अध्यक्ष: तो में डॉ. अम्बेडकर के संशोधन पर पहले मत लेता हूं। प्रश्न यह 
है; “कि कंडिका 7 की उप-कंडिका (2) के पश्चात्‌ यह उप-कंडिका प्रविष्ट 
की जाये;- 


*(3) का 6 वाइटाभ्ा2९ ए ॥ञ5$ प्रिवणणा$ प्रावक्षा 5प्7-0॥32797॥ (2) ० 85 
?भग्शाक[ओ) 35 ॥6 322०7 एण 6 ?€ग्कतला 6 (0एलातण शीत 8० पा 5 


वाइलालाणा, 7? 


[(3) इस कंडिका की उप-कंडिका (2) के अधीन राष्ट्रपति के अभिकर्ता 
के रूप में अपने कृत्यों के निर्वहन में राज्यपाल अपने स्वविवेक से कार्य 
करेगा।] 


प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 


*अध्यक्ष: अब मैं श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के संशोधन पर मत लेता हूं, जो वास्तव 
में उस संशोधन पर संशोधन है, जो अभी पारित हो चुका है। प्रश्न यह हैः 


“कि कंडिका 77 की उप-कंडिका (2) के स्थान में यह उप-कंडिका रखी 
जाये: 


जल बवागख॥ाबाणा एणी गैर पियें का०३5 एणी 35597 5$9००ॉी०त ॥ ॥6 
व्‌॥006 शा] 96 टक्का॥66 णा 99 ॥6 शट्भ्रवद्ञा प्रा०्प्टी ॥6 (00एछवआातण 
4554 38 कां$ ब8शा भाव 6 झञाठंशणा$ ण शिरा जा 0एी पा$ 
(गाशापाणा 9 ३0709 शट० 358 वी आप ०३ ज़्लर 4 शातरणाज 59९८॑- 
गील्व जी शा ए एा गा काश 8लाटवप्रीट, 7 
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(सारिणी में उल्लिखित आसाम के जनजोति क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा 
आसाम के राज्यपाल को अपना अभिकर्ता बनाकर किया जायेगा और इस संविधान 
के भाग 8 के उपबन्ध उन पर इस रूप में लागू होंगे, मानो कि बे क्षेत्र 
प्रथम अनुसूची के भाग 4 में के उल्लिखित राज्य हों।) 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि संशोधित रूप में कंडिका 7 षष्ठ अनुसूची का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
सशोधित रूप में कंडिका ॥7 षष्ठ अनुसूची में प्रविष्ट की गई। 


कंडिका 8 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि कंडिका 8 की पंक्ति 22 में से था ॥5 तठांडलटांणा' शब्द अपमार्जित 
किये जायें।” 
“कि कंडिका 8 का खंड (ग) अपमार्जित किया जाये।” 
“अध्यक्ष: संशोधन संख्या ।48 और 49 नियम विरुद्ध घोषित किये जाते हें। 


इसके बाद संशोधन संख्या 223, 224, 225 और 226 हैं, जो न्यूनाधिक रूप में 
इसी आधार पर हें। श्री ब्रजेश्वर प्रसाद, क्या आप संशोधन संख्या 226 पेश करना 
चाहेंगे? अन्य तीन संशोधनों को मैंने नियम विरुद्ध ठहरा दिया हेै। 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमान, में अपने किसी भी संशोधन को पेश करना 


नहीं चाहता हूं। 


पर 


“अध्यक्ष: इसके बाद मैं डॉ. अम्बेडकर के संशोधन संख्या 46 और 47 
मत लेता हूं। प्रश्न यह है किः 


“कि कंडिका 8 की पंक्ति 22 में से थ भ्रांउ झ5ठलथांणा' शब्द अपमार्जित 
किये जायें।” 


संशोधन स्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि कंडिका 8 का खंड (ग) अपमार्जित किया जाये।” 
संशोधन स्वीकार किया गया। 
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“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि षष्ठ अनुसूची की कंडिका 8 संशोधित रूप में स्वीकार की जाये।” 
सशोधन स्वीकार किया गया। 
संशोधित रूप में कंडिका ॥8 षष्ठ अनुसूची में प्रविष्ट की गई। 


कंडिका 9 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि सूची | (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 540 और ॥5] के 
निर्देशानुसार कंडिका 9 और संलग्न सारिणी के स्थान में यह कंडिका और 
सारिणी रखी जाये: 


“[9,._ वनाछतवा काट्व४---() ॥॥6 ९०३5 50०टॉी26 वा ?2॥$ 4 ॥व4 वी ०0 ॥6 
[०06 96009 $॥9]] 96 ॥6 0792 ३635 एप 6 9906 ० ७55४थ॥. 


(2) कार एगाल्त लावडा-/क्ा4 मा।$ कांडांए। छी2। ८07]756 6 
शातराणा65 जाता एरथवगर ॥6 ०ण्रशााशारशाला ए का5$ (णाशॉपाण 
जार पाठशा 38 6 ि48ा 9965 थाव 6 वां क्ाव उशात4 
गा बजाए, ूटाप्रकारश भाते। ॥#९३5 0 6 गा6 छाए ०णाणञ5इट्व 
जांगा। ॥6 स्थाणाालशा भाव ग्रप्रांस0भा9ज ण 8778 ४7प गारटपा?ए 
80 ग्रापदा णएी ॥6 क्रारए4 ए०णाए75$९१ जशांगात। ॥6 गजांरा)भाज रण 
9त]णा2 38 [07९०6 [था ए ॥6 ॥935» 9986 ० शजतशा: 


मिणजशंवल्त ॥93 0 ॥6 9पा][(005९$ 0ए ९३प5९5४ (०) थभातव (7) ए 5प्र०- 
'भवशान[ओं (() ए एछएगवशाब[ओं 3, छगवशाक्ं 4 भाव छधवशाओण 5 
भाव 5फ्-भग्शाभुओ (2), 0875०$ (9), (9) आ0 (09) ए 5पर7-?9भव्षा भी 
(3) भाव 5प्र-9भवशाब[ओ (4) एणा छधवशान[ूं 8 एणी कांड 8लालवा6९, ॥0 
भा णी 6 ०३ 2णाए75९4 जाग) ॥6 गणांरं0भीा9| ण $7॥ण98 
8॥9 96 66९॥7०१ 600 96 श्ाग्रा] ॥6 ॥)9॥70 


(3)... श्राए शछिलालल का 79006 9207 60 थाए तांंश्रा।दल (0॥6० पका 6 
[ग्रालत ॥९॥98-7भा743 मा]5 ॥)॥त९) णा 4चगांग्राहाभाएट 2३, शीत 
796 ८णाडइ7प206 8858 3 ॥टलिलाएटर [0 9  तांडाए 0 ाट8 णा 6 049 
णीे ९ण्गाधधशार्ाशा णी का5$ (णाहरापा0णा: 


श0०ण१66 ॥90 6 ॥04]| ॥९३४ 59०टॉ०व का ?7 वी एी ॥6 790)6 0९0फ7 
हवा] ॥0 गाए।पव6 क्ाए परी क्राट85 वा ॥6 095 35 ॥39, जात 6 6९एं०प५ 
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भूश0रवा एण ॥6 शिल्गंवला, 96 ॥0ण7 54 9५9 ॥6 (ए0एल्आात' 0 0$8॥॥॥ 5 


0 2)॥॥॥ ह 


0 500 (न्ति 9. "७ 


2. 
[9. 


4६08/८. 
ए6रा व 
पुए॥ल एाढत वदिावडा-उ्रात9 ी]5 ॥)9776 
पुश॥6 0०० प्रा]5 ॥)98॥7९. 
पुशठ ॥प॥9व मा॥5 29770. 
पु॥6 7२३९३ मा।॥$ ॥)97व९०. 
पुश॥ल 'णा। (9टाआ ह॥5. 
आठ शांत जला 7970०. 
ए6रशा वा 


पणा-248 जिजणा।लश' वाल वारएापकाए 34994 सिणाश' ३०, पाक 
मजा वा३०, 000० मजा॥58 छाह्रा5, जागाश मा॥।$ 7570. 


पगु॥ल २३९३ व7709 ४॥९४. 
आदविमजाति क्षेत्र-- () निम्न सारिणी के भाग () और (2) में 


उल्लिखित क्षेत्र आसाम राज्य के भीतर आदिमजति क्षेत्र होंगे। 


(2) 


(3) 


शिलांग, कटक और नगर क्षेत्र के अन्तर्गत तत्समय समाविष्ट किन्‍्हें क्षेत्रों 
को अपवर्जित करके किन्तु शिलांग के नगर क्षेत्र के अन्दर समाविष्ट 
इतने क्षेत्रों को जितना कि मिललैम खासी राज्य का भाग था, सम्मिलित 
करके खासी राज्य तथा खासी और जयंतीया पहाड़ी जिले के नाम से 
इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व ज्ञात क्षेत्रों से मिलकर संयुक्त खासी 
जयंतीया पहाड़ी जिला बनेगा: 


परन्तु इस अनुसूची की कंडिका 3 की उप-कंडिका | के खंड (ड) 
और (च) कडिका 4, कंडिका 5, और उप-कंडिका (2), कंडिका 
8 की उप-कंडिका 4, उप-कंडिका 3 के खंड (क), (ख) और (घ) 
के प्रयोजनों के लिये शिलांग के नगर क्षेत्र में समाविष्ट कोई क्षेत्र उस 
जिले के अन्दर नहीं समझे जायेंगे। 


निम्न सारिणी में (संयुक्त खासी जयंतीया पहाड़ी जिले से अन्य) किसी 
जिले के या प्रशासी क्षेत्र के प्रति कोई निर्देश उस जिले या प्रदेश के 
प्रति इस संविधान के प्रारम्भ पर निर्देश समझा जायेगा: 


परन्तु निम्न सारिणी के भाग 2 में उल्लिखित अदिमजोति क्षेत्रों के अन्तर्गत 
मैदानों में के कोई ऐसे क्षेत्र न होंगे, जैसे कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन 
से आसाम का राज्यपाल उसके लिये, अधिसूचित करे। 
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सारिणी 
भाग ॥ 
संयुक्त खासी जयंतीया पहाड़ी जिला। 
गारे पहाड़ी जिला। 
लुसाई पहाड़ी जिला। 
नागा पहाड़ी जिला। 
उत्तरी कछार पहाडियां। 
मिकिर पहाडियां। 
भाग 2 


उत्तरी पूर्वीय सीमान्त इलाका, जिसके अन्तर्गत वालिपारा सीमान्त इलाका, 
तिराप सीमान्त इलाका, अबोर पहाड़ी जिला और मिसिमि पहाड़ी जिला 
भी हें। 


नगा आदिमजोति क््षेत्र।] 


*पं, हृदयनाथ कुंजरू: श्रीमान, आपकी अनुज्ञा से मैं संशोधन संख्या 330, 
332 और 333 एक साथ पेश करूंगा। 


श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि षष्ठ अनुसूची की कंडिका 6 के पश्चात्‌ यह कंडिका प्रविष्ट की जाये: 


“[68., 20ए9075 कू[040]2 [0 2०95 59९०९०ॉग०त का एथाा 40 ०एा 6 790]2 
भ[[7207060 ॥0 [29९79[00 9. 


() 


(2) 


0ताज़ातरशक्राकाए भाशााएर ८णागा]९व कर गा5 (णाशॉपाण, ॥0 0० 
ण शिरााभालशा 0० ण ॥6 7.225]4प76 एी ॥6 8986 ४9 2[0079 ॥0 
भाज ता) ॥आ९३ एछ्ल्टीलत का एड्ा 4 3 एण ॥6 73006 _7०१९0 60 
?भवशाव[ओ 9 ए गा5$ 8टला०तपर४ पा।255 ॥6 (0एश॥०ण' 99 >पफ॥९ 
॥0वीलब्राणा 085 कारटाइ: थाव 6 0ए0एलाएत का शंजाएश्‌ डा 
काट्लाणा$ जाती 7659९९ 0 क्षाए 0९ 7437 कार्ट ॥9 ॥6 0८ शा 
का वी$ कूग]ऑंटबा।णा क्‍00 ॥6 ९३ ० 00 कथाएं फ्रुर्लाीीलव गा पीला 
]93ए९ शीहल्टा $फ्र]०० 0 इप्रता &णकएणा5$ ० 7रा0काॉएा०णा$ 35 6 
प/5 7. 

वश (00शलाण 7439 ॥476 762प्रधण5$ ण ॥6 9९3८९ भाव 2004 
श0्थ्गाालशा णए थभाए छप्रता एवं कआा९३$ भाव क्षाए्र 762प्रधाणा 50 
779846 ॥7439 ॥छ्ुटव ण भालशाव ब्ाए 4९ ण शि्ागिाशा 0० ए ॥॥6 
स्‍6शञा5]4प्रा€ एण 6 946 0० काए €्यांड्राए 9ए जशाांती 48$ 0ण ॥6 


[6क. 


() 


(2) 
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गा6 लाए १[0३०॥९७ 00 इपला कभा०३ रिटएप्रॉाणा$ 790९ प्रावदध 
॥3$ 5प्रा-0भवशाव[ओं आवोी। 96 5प्रतता26 (राणा 00 6 लगता 
भाव प्रागं। 355९6 60 एज का झाधी। ॥8ए6 ॥0 शहिटा, 7 


कंडिका 39 की सारिणी के भाग ॥क में उल्लिखित क्षेत्रों पर लागू 
होने वाले उपबन्ध। 


इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी इस अनुसूची की कंडिका 
]9 की सारिणी के भाग [क में उल्लिखित किसी आदिमजोाति क्षेत्र 
पर संसद अथवा राज्य के विधानमंडल का कोई अधिनियम तब तक 
लागू नहीं होगा, जब तक कि राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा इस प्रकार 
का निदेश न दे; और किसी अधिनियम के सम्बन्ध में ऐसे निदेश देते 
हुए राज्यपाल यह निदेश देगा कि उस क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग 
पर उस अधिनियम के लागू होने का प्रभाव उन अपवादों या रूपान्तरों 
के अधीन होगा, जैसा वह उचित समझे। 


किसी ऐसे आदिमजाति क्षेत्र के शान्तिप्रिय और अच्छे शासन के लिये 
राज्यपाल विनियम बनायेगा और इस प्रकार निमित कोई विनियम संसद 
या राज्य के विधानमंडल के किसी अधिनियम को या किसी वर्तमान 
विधि को, जो उस समय ऐसे क्षेत्र में प्रयुक्त हो, निरसित या संशोधित 
करेगा। इस उप-कंडिका के अधीन निमित विनियम तुरन्त ही राष्ट्रपति 
के पास भेजे जायेंगे और जब तक उसकी अनुमति प्राप्त न हो, तब 
तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगा।] 


मेरा दूसरा संशोधन इस प्रकार हैः 


“कि षष्ठ अनुसूची की कंडिका 9 में (९४६ ॥ ॥0 त! शब्द और अंकों 
के स्थान में '?5 ॥, 4 »70 ॥' शब्द और अंक रखे जायें।” 


मेरा अन्तिम संशोधन यह है; 


“कि षष्ठ अनुसूची की कंडिका की सारिणी के भाग | के स्थान में यह 
भाग रखा जाये: 


. 


(4 | 
पगु॥ल |.प४॥9व पा]॥5 ॥)9॥70 
[6 7२३९३ मा। धारा. 
पगुशरल एणाग (बलाओआ' 98फ-वाशंग्रता एण एग्टाका 9४70 
?6रा 6 
वश वर भाव उ्या]74 लता।5 |डाए ूटापकाए ॥6 एथ्ाएणगाशा।5$ 
भाव 6 गधा?) भीाज एण 87ण₹2 0प सारप्रया? 50 एप) एप ॥6 
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[पं. हृदयनाथ कुंजरू] 


2३8 ०07.75$९4 जाग 5प्रता ग्रापरांटाए0थी५ज 35 05 (947 एि ॥6 
॥५]॥९2ा॥ 39. 


2५ [॥#6 (02०० मला]8 ॥)99870 


3. पुल जाता मा$ छणाणा ण एज़शगाह भाव 989053297 5070 ९४- 
९००कणाश₹ 6 ग0प29$ एस उक्लवएभाक्रा भाव $भाप् भावधा, 


[ भाग ॥ 

.. लुसाई पहाड़ी जिला। 

2. नगा पहाड़ी जिला। 

3. कछार जिले का उत्तर कछार का इलाका। 
भाग ॥क 


3.. शिलांग, कटक और नगर क्षेत्र को अपवर्जित कर के परन्तु शिलांग के 
नगर क्षेत्र के अन्तर्गत समाविष्ट वह क्षेत्र, जो मिललेम का भाग हे, 
उसे सम्मिलित कर खासी और जयंतीया पहाड़ी जिला। 


2. गोरा पहाड़ी जिला। 


3, बरपाथर और सरूपाथर के मौजों को छोड़कर नौगोंग और सिबसागर जिलों 
का मिकिर पहाड़ी भाग।] 


उस कठिनाई को इस सभा और विशेषकर अपने माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर 
के सामने रखने के लिये, जिसका मैं अनुभव करता हूं, मैंने ये संशोधन प्रस्तुत 
किये हैं। डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश की गई कंडिका 9 की सारिणी | में जो 
क्षेत्र उल्लिखित हैं, उसके अन्तर्गत वे सब क्षेत्र समाविष्ट हैं, जो पहले अपवर्जित 
अथवा अंशत: अपवर्जित क्षेत्र समझे जाते थे। इन क्षेत्रों में अन्तर यह था कि अपवर्जित 
क्षेत्रों के सम्बन्ध में तो राज्यपाल अपने स्वविवेक के अनुसार कार्य कर सकता 
था, पर अंशत: अपवर्जित क्षेत्रों में वह अपने व्यक्तिगत निर्णय का ही प्रयोग कर 
सकता था। दूसरे शब्दों में अपवर्जित क्षेत्रों के लिये अपने मंत्रियों से परामर्श करने 
के लिये वह बाध्य न था, पर अंशत: अपवर्जित क्षेत्रों के लिये जब तक वह 
यह अनुभव न करे कि उसे मंत्रियों के परामर्श के विमुख जाना ही है, तब तक 
वह उनकी मंत्रणा के अनुसार ही कार्यवाही करने के लिये बाध्य है। अब यह 
अन्तर नहीं रहता है, क्योंकि लगभग सभी मामलों में यह अपेक्षित है कि राज्यपाल 
मंत्रियों की मंत्रणा के अनुसार कार्यवाही करेगा। 


संविधान का प्रारूप [63] 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी (मद्रास : जनरल): सिवाय एक के। 


*पं, हृदयनाथ कुंजरू: मैंने लगभग कहा है। अपवाद केवल कंडिका 9 की 
सारिणी के भाग 2 में उल्लिखित क्षेत्रों के सम्बन्ध में है। उनके सम्बन्ध में वह 
अपने स्वविवेक के अनुसार कार्यवाही करेगा, क्‍योंकि वह राष्ट्रपति के अभिकर्त्ता 
के रूप में कार्यवाही करेगा और यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा दिये गये निदेशों 
में प्रान्तीय मंत्रियों द्वारा कोई रूपान्तर नहीं करने दिया जा सकता है। परन्तु यद्यपि 
अपवर्जित और अंशत: अपवर्जित क्षेत्रों में वेधिक अन्तर संविधान के मसोदे द्वारा 
मिटा दिया गया है, पर अन्तर की जो बात थी, वह अब भी बनी हुई है। पिछड़े 
हुए क्षेत्रों को अपवर्जित और अंशत: अपवर्जित क्षेत्रों में विभाजन करने का आधार 
यह था कि जो क्षेत्र अपने हितों की रक्षा करने में पूर्णतया असमर्थ थे, उनको 
अपवर्जित क्षेत्र बना दिया गया, और अन्य पिछड़े हुए क्षेत्र मैदान के लोगों से सम्पर्क 
रखने के कारण अपने हितों की रक्षा करने में उन लोगों से अपेक्षाकृत अच्छी 
स्थिति में हैं, जो अत्यन्त पिछड़े हुए क्षेत्रों में रह रहे हैं, अर्थात्‌ अपवर्जित क्षेत्रों 
में, अतः उनको अंशतः अपवर्जित क्षेत्र बना दिया गया। यह अन्तर कर दिया गया 
था, इसका अर्थ यह हुआ कि अंशत: अपवर्जित क्षेत्रों में रहने वाले लोग हमारे 
दृष्टिकोण से चाहे कितने ही पिछड़े हुए हों, पर वे अपवर्जित क्षेत्रों में रहने वाले 
लोगों से अधिक उन्नत हें। 


अब जो षष्ठ अनुसूची में प्रबन्ध किया गया है, वह कुछ विषयों में अत्यन्त 
पिछड़े हुए लोगों के हितों की रक्षा के सम्बन्ध में है। यह जो रक्षण किया जा 
रहा है, मैं उसके विरुद्ध बिल्कुल नहीं हूं। वरन्‌ मैं उसका स्वागत करता हूं और 
मैं आशा करता हूं कि आदिमजाति के लोगों के लिये राज्य का जो कर्तव्य है 
उसके प्रति राज्य की नवीन जागृति अपवर्जित क्षेत्रों में रनने वाले लोग, जो कि 
शताब्दियों से उपेक्षित रहे हैं, उनकी हालतों को शीघ्र ही उन्‍नत करने में सहायक 
होगी। परन्तु इस प्रयोजन के लिये क्या यह आवश्यक है कि जो क्षेत्र पहले अपवर्जित 
क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध थे, उनसे अधिक उनन्‍नत क्षेत्रों को नहीं आधारों पर रखा 
जाये, जिन पर अत्यन्त पिछड़े हुए क्षेत्र हैं? उन क्षेत्रों में जो पहले अपवर्जित क्षेत्र 
के नाम से प्रसिद्ध थे, उनसे अधिक उन्‍नत क्षेत्रों को उन्हीं आधारों पर रखा आये, 
जिन पर अत्यन्त पिछडे हुए क्षेत्र हैं? उन क्षेत्रों में जो पहले अंशतः अपवर्जित 
क्षेत्रों के नाम से प्रसिद्ध थे, मैं स्थानीय स्वशासन स्थापित करने के पूर्णतया पक्ष 
में हूं; अर्थात्‌ खासी राज्यों को छोड़कर जो अंग्रेजों द्वारा प्रशासित खासी और जयंतीया 
पहाड़ियों के भागों से उस समय बिल्कुल पृथक्‌ थे, खासी और जयंतीया की पहाड़ी, 
गारो पहाड़ी जिला और मिकिर पहाड़ी जिला। श्रीमान, मैं जानता हूं कि बारदोलोई 
समिति का प्रतिवेदन और आसाम सरकार का ज्ञापन इस विषय में क्‍या कहते हें। 
इन लेख्यों में यह कहा गया है कि जिन क्षेत्रों का मैंने अभी उल्लेख किया हे, 
उन क्षेत्रों में रनने वाले लोग पिछड़े हुए हैं। पर यह बात अब भी है कि [4 
वर्ष पूर्व वे लोग उन लोगों से अधिक उन्‍नत समझे जाते थे, जो उस समय अपवर्जित 
कहे जाने वाले क्षेत्रों में रहते थे। खासी और जयंतीया पहाड़ी जिले या गारो पहाड़ी 
जिले या मिकिर पहाड़ी जिले में रहने वाले लोगों की हालतों को सुधारने के लिये 
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क्या यह आवश्यक है कि वहां के रहने वाले लोगों और नगा पहाड़ी जिले, लुसाई 
पहाड़ी जिले और कछार जिले के उत्तरी कछार इलाके के लोगों में कोई अन्तर 
न रखा जाये? मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता है कि पहले बताये गये 
क्षेत्रों के लोगों का स्तर क्‍यों किराया जाये और उनको इतना निरुपाय क्‍यों समझा 
जाये, जब कि मैदान में रहने वाले लोगों के समागम में आकर उनमें चेतना जागृति 
हो गई है और नगा पहाड़ियों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा वे अपने मुख्य हितों 
की अधिक अच्छी देखभाल कर सकते हैं। इस बात पर विचार किया जा सकता 
है कि यदि पहले अंशत: अपवर्जित क्षेत्र कहे जाने वाले क्षेत्रों में जिला परिषदें 
या प्रादेशिक परिषदें स्थापित कर दी जायें, तो उनकी कोई हानि नहीं होगी और 
इसलिये ऐसा कोई कारण नहीं है कि उनको वे अधिकार देने में, जो वहां के 
रहने वाले इस संविधान के अधीन प्राप्त करेंगे, कोई आपत्ति हो। 


श्रीमानू, इस बात को स्पष्ट समझने के लिये हमें यह सोचना चाहिये कि समतल 
जिलों के सम्बन्ध में क्या हम किसी ऐसे प्रबन्ध को स्वीकार करेंगे। संभव हे, 
कोई यह कहे कि यदि किसी स्थानीय निकाय के लिये उन अधिकारों का उपभोग 
करना वांछनीय है, जो षष्ठ अनुसूची के अधीन प्रादेशिक तथा जिला परिषदों को 
दिये जा रहे हैं, तो ऐसा कोई करण नहीं हे कि अधिक उन्‍नत लोग क्‍यों कर 
उनका उपभोग न करें। ऐसी दशा में हमारा उत्तर क्‍या होगा? हमारा उत्तर यह होगा 
कि षष्ठ अनुसूची के उपबन्ध चाहे कितने ही अच्छे प्रतीत हों, वे विभिन्‍न जिलों 
में रहने वाले लोगों को पृथक्‌ू-पृथक्‌ करते हैं और इस प्रकार एकता को और 
भी अधिक कठिन बना देते हैं। डॉ. अम्बेडकर ने जो सारिणी हमारे समक्ष रखी 
है, उसमें उन जिलों को समाविष्ट देखकर, जो पहले अंशत: अपवर्जित क्षेत्र कहे 
जाते थे, इसी कठिनाई का मैं अनुभव करता हूं। जब ये लोग इतने उनन्‍नत हो 
चुके हैं कि मान लीजिये कि नगा पहाड़ी जिले में रहने वाले लोगों की अपेक्षाकृत 
वे अपनी देखभाल अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, तो हम इस बात पर क्‍यों अफसोस 
करें? उनके लिये हम प्रबन्ध को इतना कड़ा क्‍यों बनायें? और भावी परिवर्तनों 
को और भी अधिक कठिन क्‍यों बनायें? हमारी नीति यह होनी चाहिये कि अपने 
हितों के समझने में उन्होंने जो स्वाभाविक उन्‍नति की हे, उससे लाभ उठायें और 
किसी प्रकार से उनके अत्यावश्यक हितों पर कोई प्रभाव डाले बिना उनको अन्य 
क्षेत्रों के अर्थात्‌ समतल जिलों में निकटतर लायें। मैंने जो पहला संशोधन पेश किया 
है, उसका यही प्रयोजन है। जो स्थिति मैंने ग्रहण की है, वह यदि ठीक है और 
माननीय सदस्य यदि मेरे विचारों से सहमत हैं और यदि डॉ. अम्बेडकर इसके 
विरुद्ध कोई विश्वासप्रद तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, तो यह वांछनीय है कि 
मेरी सारिणी के भाग ।क में उल्लिखित आदिमजातियों के लिये भाग | में उल्लिखित 
आदिमजोति क्षेत्रों के लिये किये गये प्रबन्ध से भिन्‍न प्रकार का प्रबन्ध होना चाहिये। 


संविधान का प्रारूप [633 


भारत शासन अधिनियम के अधीन अंशतः अपवर्जित क्षेत्रों के सम्बन्ध में राज्यपाल 
दो शक्तियों का प्रयोग करता हे। सर्वप्रथम केन्द्रीय या प्रान्तीय विधानमंडल द्वारा 
पारित किसी विधि में अंशतः अपवर्जित क्षेत्रों में प्रवृत॒ करने के लिये वह रूप 
भेद या संशोधन कर सकता है। दूसरी बात यह है कि चाहे अपवर्जित क्षेत्र हो 
अथवा अंशत: अपवर्जित आदिमजाति क्षेत्रों के शान्तिमय तथा सुशासन के लिये नियम 
बनाने की उसे शक्ति है। यह समझ लिया गया था कि अंशतः अपवर्जित क्षेत्रों 
में रहने वाले लोगों के हितों की रक्षा केवल इन्हीं उपबन्धों द्वारा राज्यपाल पर्याप्त 
रूप से कर सकेगा। अपवर्जित क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर आदिमजाति परिषदें थीं तथा 
अन्य प्रबन्ध भी थे, जिनमें लोग आपस में मंत्रणा कर सकते थे, परन्तु बारदोलोई 
समिति के प्रतिवेदन के अनुसार अंशत: अपवर्जित क्षेत्रों में जो प्रबन्ध था, वह इस 
प्रकार का नहीं था। प्रान्तीय विधानमंडल के लिये अंशत: अपवर्जित क्षेत्रों के 
प्रतिनिधियों का किसी न किसी रूप में निर्वाचन होता ही है यद्यपि कुछ स्थानों 
में यह निर्वाचन परोक्ष रूप में होता है, पर फिर भी अंशत: अपवर्जित क्षेत्र अपवर्जित 
क्षेत्रों से इस सम्बन्ध में अच्छी स्थिति में हैं। अब इन दोनों को एक ही कोटि 
में रखा जा रहा है। मैं यह सोचने का साहस करता हूं कि मेरी सारिणी के भाग 
!क में उल्लिखित क्षेत्रों का शासन यदि हम वैसा ही रखें, जो भारत शासन 
अधिनियम, 935 के अधीन वर्तमान था, तो अंशत: अपवर्जित क्षेत्रों में रहने वाले 
लोगों के हितों और समूचे आसाम प्रान्त के हितों का साधन अच्छे प्रकार से होगा। 
मैं पहले कह चुका हूं और किसी मिथ्याभ्रम को पैदा होने से रोकने के लिये 
फिर यह कहना चाहूंगा कि मैं उन लोगों के हितों की पूर्ण रक्षा के पक्ष में हूं, 
जो राज्य की सहायता के बिना अपनी देखभाल करने में असमर्थ होंगे। मैंने सभा 
को जो कुछ निवेदन किया है, वह यह है कि जो क्षेत्र इस समय अपवर्जित तथा 
अंशत: अपवर्जित क्षेत्र के नाम से विख्यात हैं, उनके साथ एक ही प्रकार का 
व्यवहार करना आवश्यक नहीं है, क्‍योंकि यह उन क्षेत्रों के लोगों के मानसिक 
विकास और व्यावहारिक ज्ञान के अन्तर के अनुकूल नहीं हे। 


मेरे अन्तिम हो संशोधन कंडिका 9 के साथ संलग्न सारिणी के सम्बन्ध में 
हैं। मैंने जो पहला संशोधन पेश किया है, उसके अनुसार मैंने सारिणी को तीन 
भागों में बांट है-]।, ।क और 2। जो बातें मैं कह चुका हूं, उनको ध्यान में 
रखते हुए इसकी व्याख्या अपेक्षित नहीं है। अंतिम संशोधन के लिये कुछ व्याख्या 
अपेक्षित है। सारिणी के भाग ॥क के मद । में मैंने खासी और जयंतीया पहाड़ी 
जिले के क्षेत्र में परिवर्तन नहीं किया है। दूसरे शब्दों में खासी और जयंतीया पहाड़ी 
जिले के अन्तर्गत केवल वही क्षेत्र समाविष्ट होगा, जो क्षेत्र उसके अन्तर्गत अब 
है और बारदोलोई समिति ने भी यही सिफारिश की थी। डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश 
की गई सारिणी में यह कहा गया है कि मिललैम राज्य को शिलांग नगर क्षेत्र 
का वह भाग मिल जाना चाहिये जो अन्य का भाग था। श्रीमान्‌ू, इसका अर्थ यह 
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है कि शिलांग नगरपालिका, जो दो या तीन पीढ़ियों से स्थित है, उसके क्षेत्र में 
से वह भाग चला आयेगा, जिस पर वह इतने दीर्घ काल से शासन कर रही है। 
निस्सन्देह बारदोलोई समिति के समक्ष परिस्थिति सम्बन्धी समस्या तथ्य वर्तमान थे, 
परन्तु फिर भी उसने इस सम्बन्ध में इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन की सिफारिश 
नहीं की। हां, हम से अब यह कहा जाता है कि खासी और जयंतीया पहाड़ी 
जिले का क्षेत्र बढ़ा देना चाहिये और तदनुसार शिलांग नगर क्षेत्र को घटा देना चाहिये। 


श्रीमान, यह कोई छोटा विषय नहीं है। आदिम-जाति के लोगों की स्थिति की 
व्याख्या करते हुए आसाम सरकार के ज्ञापन में यह कहा गया है कि शिलांग नगर 
क्षेत्र का अधिकतर भाग मिललैम राज्य के अन्तर्गत है। मुझे ऐसी कोई बात नहीं 
दिखाई देती है कि इस प्रकार का परिवर्तन किया जाये। इस सारिणी को प्रस्तुत 
करते हुए, जो कि संविधान के मसौदे में दी हुई सारिणी से बिल्कुल भिन्‍न है, 
डॉ. अम्बेडकर ने इस परिवर्तन की पृष्टि में एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने इस 
विषय को ऐसा समझा मानों इससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है, अतः इस पर ध्यान 
देना आवश्यक नहीं है। पर, मैं तो यह समझता हूं कि यह विषय इतना तुच्छ 
नहीं है, जितना कि वे इसे समझते हैं। यह कुछ महत्व का विषय है कि जो 
क्षेत्र शिलांग नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में इतने दीर्घ काल तक रहा हो, उसे उससे 
छीन लिया जाये और आदिम क्षेत्र में समाविष्ट कर दिया जाये। यदि यह मंशा 
है कि इस क्षेत्र में रनने वाले आदिम जाति के लोग जिला परिषद्‌ के निर्वाचनों 
में मत दे सकें, तो ऐसा करने दिया जा सकता है। डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश की 
गई कंडिका 6क में जो मतदाता आदिम जाति क्षेत्र के नहीं हैं, उनको आदिम 
जाति के मतदाताओं से पृथक्‌ करने का उपबन्ध है। इसी आधार पर शिलांग नगर 
क्षेत्र में रहने वाले आदिमजाति के लोगों को जिला परिषद्‌ के निर्वाचनों में मत 
देने के लिये हम एक उपबन्ध बना सकते हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं है कि 
इस प्रयोजन के लिये शिलांग नगर क्षेत्र का कोई भाग, वास्तव में एक बड़ा भाग, 
उससे क्‍यों अपवर्जित किया जाये और मिललैम राज्य को क्‍यों दिया जाये। श्रीमान्‌, 
मैं यह जानता हूं कि 25 खासी राज्यों को खासी और जयंतीया पहाड़ी जिलों में 
विलीन करने की बातें चल रही हें, परन्तु विलीन हो जाने पर भी कोई ऐसी बात 
नहीं होगी कि शिलांग नगर क्षेत्र को किसी उस क्षेत्र से वंचित कर दिया जाये, 
जिस पर उसका इस समय नियंत्रण है। यदि वहां के लोग अधिक उनन्‍नत जीवन 
व्यतीत करने के अभ्यस्त हो गये हैं और यदि उनक हितों की अब तक पर्याप्त 
रूप से रक्षा हुई है, तो इस बात को सिद्ध करने का उत्तरदायित्व, कि वर्तमान 
प्रबन्ध असन्तोषजनक है, उन लोगों पर है जो वर्तमान स्थिति में परिवर्तन कराना 
चाहते हैं। श्रीमान, मैं आशा करता हूं कि जो संशोधन मैंने सभा के समक्ष प्रस्तुत 
किये हैं, उनके कारणों की मैंने पर्याप्त रूप से व्याख्या कर दी है। 


संविधान का प्रारूप [635 


“अध्यक्ष: पंडित कुंजरू, आपने अपने संशोधन संख्या 333 के भाग ॥क में 
उसी पदावली का प्रयोग किया, जिसका डॉ. अम्बेडकर ने दिया हे। 


*पं, हृदयनाथ कुंजरू: श्रीमान्‌, मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। 


“अध्यक्ष: वही शब्द हैं, “शिलांग, कटक और नगर क्षेत्र को अपवर्जित करके, 
किन्तु उस नगर क्षेत्र के अन्दर समाविष्ट इतने क्षेत्र को, जितना मिललैम राज्य 
का भाग था, सम्मिलित करके।” 


*पं, हृदयनाथ कुंजरू: श्रीमानू, मुझे बड़ा खेद है। यह एक भूल हो गई। 
ये शब्द वहां नहीं होने चाहियें थे। “किन्तु उस नगर क्षेत्र के अन्दर समाविष्ट इतने 
क्षेत्र को, जितना मिललैम राज्य का भाग था, सम्मिलित करके” शब्द कट जाने 
चाहियें। मैं समझता हूं कि इस मद को उसी रूप में रहने देना चाहिये जैसा कि 
वह संविधान के मसौदे में हे। इसी रूप में बारदोलोई समिति ने सिफारिश की 
है। 


*अध्यक्ष: डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश किये संशोधन पर कुछ संशोधन हें। वे बहुत 
देर में आये हैं। मैं देखता हूं। कि एक ही प्रभाव के कई संशोधनों की सूचना 
दी है। उनमें मैं एक को पेश होने दूंगा। श्री चालिहा और एक और सज्जन, जिनका 
नाम मैं पढ़ नहीं सकता हूं, यह चाहते हैं कि संशोधन संख्या 33] में “किन्तु 
शिलांग नगर क्षेत्र के अन्दर समाविष्ट इतने क्षेत्रों को जितना कि मिललैम खासी 
राज्य का भाग था, सम्मिलित करके” शब्दों को निकाल दिया जाये। यदि आप 
चाहते हैं, तो उसे पेश कर सकते हें। 


*थ्री कुलधर चालिहाः श्रीमान्‌ू, “नगा पहाड़ी जिला” शब्दों के पश्चात्‌ “सिवाय 
मौजा डीमापुर के” शब्द प्रविष्ट करने का एक और संशोधन हे। 


“अध्यक्ष: आप दोनों को पेश कर सकते हें। मैं देखता हूं कि श्री दास ने 
भी इसी प्रकार के संशोधन की सूचना दी है। 


*थ्री रोहिणी कुमार चौधरी (आसाम : जनरल): क्‍या मैं इस बात की व्याख्या 
कर सकता हूं कि इन संशोधनों को पेश करके हम क्‍या चाहते हैं। सर्वप्रथम यह 
कि शिलांग का समस्त नगर क्षेत्रमय उस क्षेत्र के जिस पर मिललैम राज्य का 
स्वामित्व है, किसी भी प्रकार के स्वायत्तशासी जिले के क्षेत्राधिकार से अपवर्जित 
किया जाये और दूसरी बात यह है कि नगा पहाड़ी में डीमापुर मौजा, जिसमें 
आदिमजाति के लोगों का निवास नहीं है, वह नगा पहाड़ी की जिला परिषद्‌ के 
क्षेत्राधकार के बाहर हो। 


“अध्यक्ष: श्री चालिहा अपना संशोधन पेश करेंगे और इस बात को स्पष्ट करेंगे। 
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श्री कुलधर चालिहा: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि सूची 5 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 33] में भाग | के मद 
3 में ०४४०३ म्रा5 एछांड्रा7ंज! शब्दों के पश्चातू “व्ल्का गाल ग्राधपर4 ०0 
एछंप्र॥9ए” शब्द प्रविष्ट किये जायें।” 


श्रीमान, मैं यह भी पेश करता हूं: 


“कि सूची 5 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 33 में से फ्ण ग्रालपगाहड 
50 पपला णएी ॥6 ॥९३ ०णाग[ए752९6 जाग ॥6 परपगलं)बाजओ ण 8708 35 
लणिप्रा20 97 ० त6 ट95ा-996 ० /ए८)०८ा7॥' (किन्तु शिलांग नगर क्षेत्र के 
अन्दर समाविष्ट इतने क्षेत्रों की, जितना कि मिललैम खासी राज्य का भाग था, 
सम्मिलित करके) शब्दों को निकाल दिया जाये।” 


श्रीमान्‌, सर्वप्रथम मैं डीमापुर के मौजे को लूंगा। उसका इतिहास बताने में मैं 
कुछ अधिक समय लूंगा और मैं सभा से धेर्यपूर्वक्त सुनने के लिये निवेदन करूंगा। 
यह कहा जाता है कि यह देश, जिसको ब्रह्मपुत्र की घाटी भी कहा जाता है, कछारियों 
ने ईसा से 3000 वर्ष पूर्व जीत लिया था और अभी कुछ समय पूर्व तक वह 
उनके अधिकार में रहा। इसका निर्देश आपको गेट कृत आसाम के इतिहास के 
247 से 249 पृष्ठों में मिलेगा। 


“ऐसा प्रतीत होता है कि तेरहवीं शताब्दि में कछारी राज्य का ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी 
किनारे किनारे डिक्कू से कलंग तक या उसके परे तक विस्तार हुआ और उसमें 
धानसिरी की घाटी और वह क्षेत्र भी आ गया, जो अब उत्तरी कछार का इलाका 
है... इस शताब्दी के अन्त में, यह कहा जाता है कि डिक्कू नदी के पूर्व के 
सीमान्त कछारी क्षेत्र अहोमों के आक्रमण से पीछे हटे। सौ वर्ष तक यह नदी दोनों 
राष्ट्रों की सीमा रही और सन्‌ 490 तक उनमें परस्पर कोई बैर-विरोध नहीं हुआ 
और सन्‌ 490 में इस नदी के किनारे एक युद्ध हुआ। अहोम हारे और संधि 
करने के लिये विवश किये गये। पर उनकी शक्ति शीघ्रता से उत्तरोत्तर बढ़ती कई 
और 30 वर्ष के काल में ही, यद्यपि वे हार चुके थे, उन्होंने शनेः शने: कछारी 
सीमा को धानसिरी नदी तक पीछे हटा दिया।” 


सन्‌ 526 में जब फिर युद्ध हुआ तो इस नदी का निकट भाग दो युद्ध क्षेत्रों 
का स्थान बना। पहले युद्ध में कछारी विजयी हुए, पर दूसरे युद्ध में उनकी करारी 
हार हुई 53। में फिर विरोध बढ़ा और जो अब गोलाघाट का इलाका कहा जाता 
है, उसके दक्षिण में फिर आपस में मुठभेड़ हुई, जिसमें कछारी हारे और उनके 
राजा का भाई डेट्चा मारा गया। विजय के पश्चात्‌ अहोम आगे बढ़े और धानसिरी 
नदी के किनारे-किनारे ऊपर की ओर गये और इस नदी के किनारे कछारियों की 
राजधानी डीमापुर तक घुस गये, जो गोलाघाट के पैंतालीस मील दक्षिण में हे। 


संविधान का प्रारूप [637 


कछारियों का राजा खुनखारा गया और विजयी लोगों ने उसके सम्बन्धी डेटसुंग को 
उसके स्थान में गद्दी पर बैठा दिया। 


“डिमापुर के खंडहर, जो अब भी वर्तमान हैं, यह सिद्ध करते हैं कि उस 
काल में कछारियों ने सभ्यता में जो उन्‍नति की थी, वह अहोमों की सभ्यता से 
बहुत अधिक बढ़ी चढ़ी थी। गृह निर्माण के लिये ईंटों के प्रयोग को अहोम लोग 
नहीं जानते थे और उनके घर शाल और बांस के बने हुए होते थे और मिट्टी 
चढ़ाई हुई दीवालें होती थीं। इसके विपरीत डीमापुर तीन ओर से लगभग दो मील 
लम्बी ईंट की दीवाल से घिरा हुआ था और उसकी चौथी ओर अर्थात्‌ दक्षिण 
में धानसिरी नदी बहती थी। पूर्व की ओर ईंटों का एक दृढ़ सुन्दर द्वार था, जिसकी 
डाट नोकदार थी और दुहरे भारी दरवाजों के कब्जों के लिये पत्थर फंसे हुए थे। 
उसके दोनों ओर ठोस ईंटों की अष्टकोणीय मीनारें थीं और मुख्य केन्द्रीय द्वार तक 
के बीच के स्थान में सुन्दर ढली हुई ईंटों की दिखावटी खिड़कियां थीं।” 


“उस घेरे के अन्दर एक मन्दिर और कदाचित हाट स्थान के खंडहर हैं, जिनमें 
ध्यान देने योग्य औसतन लगभग 2 फीट ऊंचे और 5 फीट घेरे के रेतीले पत्थर 
के गढ़े हुए स्तम्भों की दुहरी पंक्ति है। कुछ ७ आकार के आश्चर्यजनक स्तम्भ 
भी हैं, जो वास्तव में स्मारक हैं। डीमापुर में कई सुन्दर हौज हैं, जिनमें से दो 
तीन तीन सौ गज के वर्गाकार हैं। 


सन्‌ 53] से पहले विश्व युद्ध तक डीमापुर का मौजा अहोम राजाओं के 
अधीन था और सिवसागर जिला अंग्रेजों के अधीन था, पर किसी तरह से मनीपुर 
का राजनैतिक अभिकर्त्ता अथवा कोहिमा का उपायुक्त किसी स्टेशन मास्टर से अप्रसन्न 
हो गया, जिससे उसके साथ विनप्रता का व्यवहार नहीं किया, चूंकि पहले दर्जे 
के डिब्बे में उसके लिये स्थान रक्षित नहीं किया गया था। और या कोई तार 
ठीक-ठीक रूप से प्राप्त नहीं किया गया था और इस कारण एक प्रतिनिधित्व किया 
गया और डीमापुर स्टेशन नागा पहाड़ी में समाविष्ट किया गया और सिवसागर जिले 
के इलाके गोलाघाट से उसे अलग कर दिया गया, जिसका वह अंग्रेजी राज तक 
में लगभग सौ वर्ष तक भाग रहा था। उन दिनों यथासंभव आसामियों को दमन 
करने का अंग्रेजों का उद्देश्य था क्योंकि उनमें राजनैतिक चेतना आ चुकी थी और 
उन दिनों वहां बड़े कुसमय का सामना करना पड़ा था। श्रीमानू, अपने जीवनारम्भ 
में में गोलाघाट का न्यायाधीश था और इस इलाके का आभार कुछ काल तक 
मुझ पर रहा और मैं जानता हूं कि उस स्थान में 20,000 लोग रहते हैं और 
उस भाग में एक भी नगा नहीं है। 


श्रीमानू, अब वह एक समृद्धिशाली भाग है, जिसमें आपको आसामी, बंगाली, 
सिन्धी, पंजाबी, सिख, मारवाड़ी इत्यादि करोड़ों रुपये लगाकर व्यापार करते हुए 
मिलेंगे। पर क्या आप उनके भाग्य के बाबत जानते हैं? उनको अपने बिस्तर बोरिये 
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[ श्री कुलधर चालिहा] 


समेत 24 घंटे में निकाला जा सकता है, उनके व्यापार का सर्वनाश किया जा सकता 
है और वे फिर भी उसी क्षेत्र में समाविष्ट रहेंगे। कदाचित यह एक दुर्भाग्य की 
बात है, मसौदा-समिति इस बात पर ध्यान क्‍यों नहीं देती है। श्रीमान्‌, दैवयोग से 
आसाम के अपवर्जित क्षेत्र का मैं अध्यक्ष हूं तथा हरिपुर की अखिल भारीय अपवर्जित 
क्षेत्र का भी अध्यक्ष था और अपवर्जित क्षेत्रों के बारे में मुझे बहुत से लोगों से 
अधिक अच्छा ज्ञान है। अपवर्जित क्षेत्रसंघ आसाम का मैं एक दीर्घक्षाल तक अध्यक्ष 
रहा, अत: मैं अति विनम्र होकर यह कहता हूं कि डीमापुर मौजा का नगा पहाड़ी 
में सम्मिलित करना न्याय से विमुख होना है। यह कार्य इसके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है कि एक सभ्य समूह को, एक उन्‍न समुदाय को, एक उन्‍नत सम्प्रदाय 
को उन स्वायत्तशासी जिलों की दया पर छोड देना, जिसमें प्राचीन नियम तथा 
दण्ड-विधि और व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्राचीन तरीके हैं। यदि वे सुनने का 
कष्ट करें, तो मैं यह निवेदन करता हूं कि वे हमारे इस तुच्छ सुझाव को स्वीकार 
करें। वे बातें कर रहे हैं, मेरे कहने पर भी वे मेरे भाषण पर कोई ध्यान नहीं 
दे रहे हैं; मुझे खेद है कि जो कुछ मैंने कहा है, उसको डॉ. अम्बेडकर बिल्कुल 
नहीं सुन रहे हें। 


*श्री ब्रजेशवर प्रसाद: माननीय सदस्य को उस समय तक रोक देना चाहिये, 
जब तक कि मसौदा-समिति के सदस्य उनकी बात पर ध्यान न दें। 


“अध्यक्ष: में अपने कर्तव्य को जानता हुं। 


*थ्री कुलधर चालिहा: मसौदा-समिति से मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि 
मौजा डीमापुर में सभ्य मनुष्य निवास करते हैं, मद्रास से, बम्बई से, आसाम से 
बंगाल से, पंजाब से तथा अन्य प्रान्तों से आये हुए व्यक्ति और करोड़ों रुपया लगा 
चुके हैं और यदि इस क्षेत्र पर आदिम जाति क्षेत्र के समान किसी उपायुक्त द्वारा 
शासन किया जाता है, तो जो चाहे वह कर सकता है या स्वायत्तशासी परिषदों या 
प्रदेशों द्वाव शासन किया जाता है जिनमें, जेसा कि अब किया जा रहा है, सिवाय 
आदिमजाति के अन्य कोई सदस्य नहीं हो सकता है, तो इन लोगों का सर्वनाश 
हो जायेगा और उनको 24 घंटे में कुचला जा सकता है। अतः मसौदा-समिति से 
मैं निवेदन करता हूं कि वे इस बात पर कुछ ध्यान दें और डीमापुर मौजे को 
पृथक्‌ कर दें। पहले विश्व युद्ध तक वह सिवसागर जिले के गोलाघाट इलाके 
में सम्मिलित था। वह नगा पहाड़ियों में कभी नहीं रहा। यहां मैं यह कहना चाहूंगा 
कि श्री गुहा वहां उस इलाके के पदाधिकारी थे, और वे डीमापुर मौजे के बाबत 
जानते हैं और यह भी जानते हैं कि वह गोलाघाट इलाके में है। मैं स्वयं वहां 
न्यायाधीश था और मैं उस भाग से भली भांति परिचित हूं। मैं निवेदन करता हूं 
कि आप इस संशोधन को स्वीकार करेंगे और गौरव तथा सम्मान की ओर ध्यान 
नहीं देंगे। 
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शिलांग, कटक और नगर क्षेत्र के संबंध में में यह कहना चाहूंगा कि समस्त 
क्षेत्र में आसाम, बंगाल तथा अन्य क्षेत्रों के लोग निवास करते हैं। खासी आदिमजाति 
के लोग इतने उन्‍नत हो गये हैं कि उनमें विद्वान भी हैं, कॉलेजों के मुख्य शिक्षक 
तथा मंत्री हें और यदि उन्हें आदिमजाति कहें, तो यह तो उनके साथ अन्याय है। 
आसाम में यहां सबसे अधिक साक्षरता है और इसलिये मैं समझता हूं कि मिललैम 
राज्य, जो शिलांग नगर क्षेत्र के अन्तर्गत है, उसे सारिणी के भाग | से अपवर्जित 
किया जाये। सभा की स्वीकृति के लिये मैं ये दोनों संशोधन प्रस्तुत करता हूं और 
मुझे विश्वास है कि मसौदा-समिति इन्हें स्वीकार करेगी। 


*थ्री रोहिणी कुमार चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मुझे यह विश्वास नहीं है कि 
मेरे माननीय डॉ. अम्बेडकर ने जो संशोधन पेश किया है, उसका ठीक-ठीक अर्थ 
मैंने समझ लिया है या नहीं। पर मैं यह कहूंगा कि जो संशोधन उन्होंने आज 
प्रातःकाल पेश किया है, वह केवल एक धोखा हे। 


शयाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: किस बात का धोखा? 


*थ्री रोहिणी कुमार चौधरी: ऐसा प्रतीत होता है कि डॉ अम्बेडकर इस संशोधन 
से यह बताना चाहते हैं कि शिलांग नगर क्षेत्र के किसी भाग को स्वायत्तशासी 
जिले में सम्मिलित करने के संबंध में उन्होंने अपने विचार बदल दिये हैं। 


*पाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: मेंने अपने विचार नहीं बदले हें। 


*भ्री रोहिणी कुमार चौधरी: जिस रूप में संशोधन की कंडिका (2) प्रस्तुत 
है, वह......। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान्‌, क्या मैं यह बता सकता हूं कि हम लोग 
इस विषय में कोई रुचि नहीं रखते हैं और किसी प्रकार के धोखे की कोई 
आवश्यकता नहीं हेै। 


“अध्यक्ष: धोखे का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि कंडिका बिल्कुल स्पष्ट है और 
वे शिलांग नगरक्षेत्र का अपवर्जन करना चाहते हें, सिवाय उसके उस भाग के, 
जो मिललेम राज्य के अन्तर्गत था। 


*थ्री रोहिणी कुमार चौधरी: परन्तु उसमें वह भाग सम्मिलित है, जो मिललैम 
राज्य का भाग है; यही तो मेरी कठिनाई है। वे शिलांग नगर और कटवकक्षेत्र का 
अपवर्जन करते हैं, परन्तु उतने क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं, जो शिलांग नगरक्षेत्र 
के अन्तर्गत है और मिललेम के खासी राज्य का भाग हे। 


“अध्यक्ष: कोई धोखा नहीं है। इसको वहां इतने शब्दों में कह दिया गया है। 
आप कहते हैं कि यह धोखा है, क्‍योंकि यहां इतने अधिक शब्दों में इसे स्पष्ट 
कहा गया हे। 
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*थ्री रोहिणी कुमार चौधरी: मैं समझ गया। यदि डॉ. अम्बेडकर धोखे का 
अभ्यास न करें, तो वे एक कुशल योद्धा नहीं होंगे। पर मैंने यह समझा कि कुछ 
माननीय सदस्यों को उन्होंने अपने परन्तुक में जो कुछ कहा है, उससे शायद वैसा 
ही भ्रम हो जाये, जैसा कि मुझे हुआ था। 


इस परन्तुक में कुछ परन्तुकों को शिलांग नगर क्षेत्र के मिललैम भाग में प्रवृत्त 
होने से अपवर्जित करने का प्रयास किया गया है। मैं अभी यह सिद्ध करूंगा। कि 
ये अपवाद बहुत दूर तक नहीं जाते हैं। मेरी पहली प्रस्थापना यह है कि उनके 
संशोधन की कंडिका में आये हुए ये शब्द “किन्तु शिलांग के नगर क्षेत्र के अन्दर 
समाविष्ट इतने क्षेत्रों को जितना कि मिललैम खासी राज्य का भाग था, सम्मिलित 
करके” अपमार्जित कर दिये जायें और इसके परिणामस्वरूप भाग | की सारिणी 
(]) जिसमें यह कहा गया है-“संयुक्त खासी जयन्तीया पहाड़ी जिला” उसके साथ 
“शिलांग के नगर और कटठक क्षेत्र के सिवाय” शब्द जोड़ दिये जायें। मूल मसौदे 
में “शिलांग नगर को अपवर्जित करके खासी और जयंतीया पहाड़ी जिला” “शिलांग 
नगर” शब्द पर्याप्त रूप से व्यापक हैं; उसके अन्तर्गत शिलांग का समस्त नगर 
क्षेत्र तथा कटक क्षेत्र सम्मिलित था। यदि मूल मसौदा जैसा है, वैसा ही रहता, तो 
मुझे कोई आपत्ति न थी। अब मैं इन इन शब्दों को निकालना चाहता हूं और यह 
भी कि सारिणी में तदनुसार संशोधन किया जाये और यह स्पष्ट कह दिया 
जाये-“शिलांग, कटक और नगर क्षेत्र को छोड़कर संयुक्त खासी जयंतीया पहाड़ी 
जिला। 


आइये, हम यह देखें कि इस परन्तुक के अधीन हमें क्‍या लाभ हैं। परन्तुक 
के अधीन डॉ. अम्बेडकर ने कंडिका (3) की उप-कंडिका () के खंड (ड) 
और (च) को प्रवर्तन से पृथक्‌ कर दिया है। 


*पाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: आप अब उसका अध्ययन कर हहे हें? 


*भ्री रोहिणी कुमार चौधरी: कंडिका 3 की उप-कंडिका () के खंड (ड) 
में कहा गया है: “ग्राम या नगर समितियों या परिषदों की स्थापना और उनकी 
शक्तियां”। यहां तक तो ठीक है। इस खंड के निकालने से शिलांग नगर क्षेत्र 
में जहां तक कि उसमें मिललैम राज्य समाविष्ट हे, ग्राम या नगर समितियां स्थापित 
करने का प्रश्न नहीं पैदा होगा। पर इससे कोई अधिक लाभ नहीं; उससे केवल 
एक भ्रम का निराकरण हो जायेगा, ज्योकि अन्यथा उत्पन्न होता। खंड (च) में 
कहा गया है; “ग्राम या नगर प्रशासन से सम्बन्ध कोई अन्य विषय, जिनके अन्तर्गत 
ग्राम या नगर आरक्षी और लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता भी है।” यह भी जहां तक 
हैं, वहाँ तक ठीक हैं। क्‍योंकि यदि ये खंड (ड) और (च) पवृत्त रहते, जो 
उसका आशय यह होता कि शिलांग नगर क्षेत्र के अन्तर्गत अर्थात्‌ आसाम की राजधानी 
में आसाम आरक्षी के अतिरिक्त एक और आरक्षी होती। वह नगर आरक्षी होती 
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या ग्राम आरक्षी होती और लोक-स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के लिये एक और प्रबन्ध 
होता, जिसका वास्तव में स्वायत्तशासी जिला पालन नहीं कर सकता था। पर कंडिका 
3 के अन्य उपबन्ध प्रवृत्त होंगे, अर्थात्‌ भूमि का बांट, उस पर स्वामित्व या उसका 
प्रयोग, किसी वन का प्रबन्ध, सरदारों की नियुक्ति या उत्तराधिकार इत्यादि इत्यादि 
के उपबन्ध। आइये हम यह देखें कि इस संशोधन से और किन-किन बातों से 
छुटकारा मिलता है। 


इसके पश्चात्‌ कंडिका 6 से छुटकारा है। कंडिका 6 में कहा गया है कि 
स्वायत्तशासी जिले की जिला परिषद्‌ प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों, नौघाट, 
मीनक्षेत्र, सड़कों और जलपथों की स्थापना, निर्माण और प्रबन्ध कर सकेगी। क्‍या 
मैं डॉक्टर अम्बेडकर से पूछ सकता हूं कि इस संशोधन का क्‍या अर्थ है? मिललैम 
राज्य में समाविष्ट शिलांग के नगर क्षेत्र में मीनक्षेत्र कहां है? मीनक्षेत्र और सड़कें 
आसाम सरकार की है? इस कंडिका के वर्जन से किसको किस प्रकार का लाभ 
है? यह पूर्णतया निर्रथक हे। 


इसके पश्चात्‌ कंडिका 8 की उप-कंडिका (4) से छुटकारा दिया गया है। 
कंडिका 8 की उप-कंडिका (4) में यह कहा गया है कि उप-कंडिका (2) 
और (3) में उल्लिखित करों में से किसी के उदग्रहण और संग्रह को उपबन्धित 
करने के लिये यथास्थिति प्रादेशिक परिषद्‌ या जिला-परिषद्‌ विनियम बना सकेगी। 
यह केवल किसी कर के उदग्रहण पर लागू होता है। ये वे खंड हैं, जिनको उन्होंने 
शिलांग नगर के उस भाग में प्रवृत्त होने से वर्जित कर दिया है, जो मिललैम 
राज्य के अन्तर्गत हे। 


“अध्यक्ष: श्री चौधरी, शायद आपने यह ध्यान नहीं दिया कि डॉ. अम्बेडकर 
ने दो नई कंडिका 4 और 5 और प्रविष्ट कर दी हें। 


*भ्री रोहिणी कुमार चौधरी: “परन्तु कंडिका 3 की उप-कंडिका | के खंड 
(छू) और (च) के प्रयोजनों के लिये......। 


“अध्यक्ष; उसके बाद उन्होंने कंडिका 4 और 5 प्रविष्ट की हें। 
*थ्री रोहिणी कुमार चौधरी: वे इस संशोधन में नहीं हें। 


“अध्यक्ष: अपना संशोधन पेश करते समय उन्होंने इन कंडिकाओं को प्रविष्ट 
कर दिया था। 


*थ्री रोहिणी कुमार चौधरी: मुझे हर्ष है कि उन्होंने कंडिकायें (4) और 
(5) प्रविष्ट कर दी हैं, जो स्वायत्तशासी जिले में न्याय प्रशासन के संबंध में हं। 
मुझे खुशी है कि ये खंड प्रवृत्त नहीं होंगे और जैसी स्थिति थी, वेसी ही रखी 
गई है। आसाम की उच्च न्यायालय को शिलांग नगर पालिका पर पूरा-पूरा अधिकार 
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[ श्री रोहिणी कुमार चौधरी] 


है। वहां की न्यायपालिका एक साधारण न्यायपालिका है, जेसी कि अन्य प्रान्तों में 
है। पर उन्होंने जिस कंडिका को वर्जित नहीं किया है, वह कंडिका 0 है, जो 
मेरी सम्मति में इन सब कंडिकाओं से अधिक आपत्तिजनक हे। कंडिका ॥0 में 
कहा गया है कि स्वायत्तशासी जिले की जिला परिषद्‌ उस जिले में ऐसे लोगों 
की, जो उसमें निवास करने वाली आदिम जातियों से भिन्‍न हैं, साहूकारी और व्यापार 
के विनियमन और नियंत्रण के लिये विनियम बना सकेगी। राज्यों में व्यापारिक संस्थायें 
तथा बैंक हैं और जिला परिषद्‌ की ऐसी स्थिति होगी कि वह उसके कार्यों का 
विनियमन कर सके और यह भी कि यह विनियम यह विनिधान कर सकता हे 
कि अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति साहूकारी नहीं कर 
सकता है। सामान्यतया आसाम का साहूकारों का अधिनियम शिलांग के नगरक्षेत्र पर 
लागू होगा, पर इस कंडिका के कारण आसाम का साहूकारों का अधिनियम प्रवृत्त 
नहीं हो सकेगा और जिला परिषद्‌ द्वारा एक और साहूकारों का अधिनियम पुरःस्थापित 
किया जा सकता है। कंडिका 0 के खंड (घ) में कहा गया हैः 


“कोई व्यक्ति, जो जिले में निवास करने वाली अनुसूचित आदिमजातियों में का 
नहीं है, जिला परिषद्‌ द्वारा इसलिये दी गई अनुज्ञप्ति के बिना किसी वस्तु 
में थोक या फुटकर कारबार न कर सकेगा।” 


इस संशोधन के बाद भी यह प्रवृत्त रहेगा। 


शिलांग नगरक्षेत्र का दो तिहाई मिललेम राज्य का है और यदि यह दो तिहाई 
ले लिया जाता है, तो नगर का एक बहुत ही छोटा-सा भाग शेष रहता है। कटक 
क्षेत्र रह जायेगा, जिसमें न्‍्यूनाधिक रूप में मनुष्य अस्थायी रूप में निवास करते 
हैं और जो पहले शिलांग का ब्रिटिश भाग कहा जाता था, वह रह जायेगा, जिसमें 
सचिवालय तथा अन्य कार्यालयों के भवन और कुछ दुकानों सहित गोहाटी सड़क 
का कुछ भाग है। यदि हम मिललैम राज्य के भाग को निकाल दें, तो शिलांग 
नगरक्षेत्र में केवल यही रह जायेगा। जो लोग खासी नहीं हैं, उनमें से अधिकांश 
जो कि सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे थे और जो वहां कारबार कर रहे 
हैं, मिललेम राज्य में रहते हैं। ये सब लोग उस लाभ का उपभोग करेंगे, जिसका 
अन्य लोग उपभोग करते हैं। क्‍या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्‍या सभा को यह 
स्थिति स्वीकार्य है कि स्वयं उसी नगर में, जिसके एक बडे भाग में खासी जाति 
से भिन्‍न लोग रह रहे हैं, जिनको वहां अपनी रोजी कमाने के लिये जाने को विवश 
होना पड़ा है, उन लोगों को उन लाभों से वंचित रखा जाये, जिसका नगर के 
अन्य भाग में रहने वाले लोग उपभोग करते हैं? मुझे खेद है कि ऐसे विषय में 
सभा को जो रुचि दिखानी चाहिये, वह नहीं दिखा रही है। उन लोगों को जो 
अपने व्यवसाय के कारण वहां रहने के लिये विवश हैं, जो आसाम की राजधानी 
शिलांग होने के कारण वहां रह रहे हैं, क्‍यों साधारण सुविधाओं से वंचित रखा 
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जाये। अब भी राजधानी को उसके मूल स्थान गोहाटी में ले जाने के लिये कोलाहल 
हो रहा है। शिलांग में वे बिना उपआयुक्त की अनुज्ञा से संपति अर्जन नहीं कर 
सकते हैं और उनको उस नगर के एक तिहाई भाग में ही रहना पड़ेगा और इस 
उपबन्ध के कारण वे बाहर की कोई भूमि नहीं खरीद सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति 
भूमि खरीदना चाहता है, तो वह सरकार की अनुज्ञा पर निर्भर है और शायद अनुज्ञा 
न भी मिले। इसका कोई उपचार नहीं है। आदिमजातियों से खरीदने की बात दूर 
रही यदि श्री गृुहा कोई जमीन मुझसे खरीदना चाहें, तो बिना सरकार की अनुज्ञा 
से वे भी नहीं खरीद सकते हैं। यदि संपत्ति विक्रय की अनुज्ञा देने का अधिकार 
जिला परिषद्‌ को दे दिया गया, तो स्थिति और भी अधिक खराब हो जायेगी। 


अतः इन सब कठिनाइयों का निराकरण करने के लिये मैं सभा के प्रत्येक 
सदस्य से निवेदन करता हूं कि वह हमारी स्थिति पर विचार करे कि वे हमारी 
संपत्ति के संबंध में क्या हमको इन्हीं निर्योग्यताओं के अधीन रखना चाहते हैं, जो 
कि इस संविधान में दी हुई हैं। ऐसी निर्योग्यतायें भारत में और किसी स्थान में 
नहीं हैं और डॉ. अम्बेडकर के संशोधन से वे और भी बढ़ जायेंगी। यदि वस्तुस्थिति 
ऐसी ही रहती है, जैसी अब है कि खासी राज्य बिना शिलांग के होगा, तब तो 
मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। सामान्य नागरिकों के अधिकार छीनने के लिये डॉ. 
अम्बेडकर इस उपबंध को पुरःस्थापित करने के लिये क्‍यों उत्सुक हैं, यह बात 
समझ में नहीं आती है। उनपर जो जादू डाला गया है, वह जितना मैं देख सकता 
हूं, उससे भी अधिक है। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि उन जैसा व्यक्ति 
इस प्रकार साधारण लोगों के अधिकारों को सीमाबद्ध करने का क्‍यों प्रयास कर 
रहा है उनसे मुझे बड़ा असन्तोष हो रहा है। वे एक ऐसी स्थिति तक पहुंच चुके 
हैं, जहां से वे किसी अनाथ का उपहास कर सकते हैं, चाहे वे उसे ओलीवर 
द्विस्ट कहें या डेविड कोपरफील्ड कहें। वे एक ऐसी स्थिति तक पहुंच चुके हें। 
कि वे एक भूखे अनाथ का उपहास कर सकते हैं। पर मैं आशा करता हूं कि 
वे ओलीवर द्विस्ट और डेविड कोपरफील्ड को भूल जायेंगे और बर्कौीस को याद 
करने का प्रयत्न करेंगे। बर्कीस की इच्छा होने दीजिये--मैं बर्कौस अम्बेडकर से 
निवेदन करूंगा कि चाहे उन पर जादू तथा इन्द्रजाल का कितना ही प्रभाव क्‍यों 
न हो, पर सभा के समक्ष जो युक्‍्तियुकत प्रस्थापना रखी जाये, उसे वे स्वीकार 
करें। 

*अध्यक्ष: में सुझाव रखता हूं कि इस विषय में अपना मत प्रकट कर आसाम 
के मुख्य मंत्री सभा की सहायता करेंगे। 


“माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलोई: श्रीमान, जो संशोधन सभा के समक्ष प्रस्तुत 
किये गये हैं, उन पर बोलने का जो अवसर आपने मुझे दिया है, उसके लिये 
में कृतक्ष हूं। 
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[माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलोई] 


अंशत: अपवर्जित क्षेत्रों और अपवर्जित में पुराने अन्तर को अनाये रखने का 
जो डॉ. कुंजरू का संशोधन है उसका मैं विरोध करता हुं। 


*पं, हृदयनाथ कुंजरू: हमें श्री बारदोलोई का भाषण सुनाई नहीं देता है। 


*माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलोई: मैं समझता हूं कि मुझे बहुत जोर से 
बोलना चाहिये। मैं यह कह रहा था कि डॉ. कुंजरू का संशोधन उन पुराने अन्तरों 
को बनाये रखने का प्रयास करता है, जो प्रान्त के अंशतः अपवर्जित क्षेत्रों और 
पूर्णत: अपवर्जित क्षेत्रों में थे। पूर्णतः अपवर्जित क्षेत्र राज्यपाल के स्वविवेक के अधीन 
थे और अंशत: अपवर्जित क्षेत्र उसके व्यक्तिगत निर्णय के अधीन थे। सन्‌ 947 
से ये क्षेत्र दोनों अंशत: अपवर्जित क्षेत्र और पूर्णतः अपवर्जित क्षेत्र प्रान्तीय सरकार 
के प्रशासन के अधीन हैं और मैं इस समय आपको यह भी बता दूं कि इस 
काल में ऐसी कोई बात नहीं हुई, जिसके आधार पर यह सिद्ध किया जा सके 
कि प्रशासन बुरा हो गया है, या ऐसी अन्य कोई बात हुई है। अतः मैं जो कुछ 
बताना चाहता हूं, वह यह है कि उस सामान्य ढांचे में परिवर्तन करने की कोई 
भी आवश्यकता नहीं है, जो राज्यपाल की शक्तियों के सम्बन्ध में इस संविधान 
द्वारा स्वीकार कर लिया गया हेै। 


*पं, हृदयदाथ कुंजरू: क्या मैं श्री बारदोलोई से यह पूछ सकता हूं कि क्‍या 
वे यह अनुभव करते हैं कि मेरा संशोधन सन्‌ 947 में संशोधित किये हुए रूप 
में भारत शासन अधिनियम सन्‌ 935 की धारा 92 के उपबन्धों की लगभग 
प्रतिलिपि ही है? 


*माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलोई: मैं यह जानता हूं। पर मैं यह बताना चाहता 
हूं। कि इस अन्तर को बनाये रखने की षष्ठ अनुसूची के स्वीकार हो जाने के 
पश्चात्‌ कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस बात की ओर मैं संकेत करना चाहता 
हूं। सर्वप्रथम 947 से पूर्व भी अंशतः अथवा पूर्णतः: अपवर्जित क्षेत्र दोनों ही का 
पूरा का पूरा प्रशासन कुछ विनियमों के अधीन किया जाता था, जो राज्यपाल के 
नाम से प्रख्यापित होते थे और राज्यपाल या जिला पदाधिकारी इन क्षेत्रों का प्रशासन 
देखते थे। परन्तु वास्तव में जो कुछ यह जिला पदाधिकारी करते थे वह यह था 
कि ग्राम न्यायालय के प्राधिकार को लगभग सभी कार्यों में वे स्वीकार कर लेते 
थे। केवल प्रशासन क्षेत्र में ही नहीं वरन्‌ न्याय प्रशासन के क्षेत्र में भी स्वीकार 
करते थे। वर्तमान षष्ठ अनुसूची में केवल इसी बात को कुछ सीमा तक विधि 
का रूप दिया गया है। उस समय तक जो कुछ होता था, उसकी किसी सीमा 
तक विधि का रूप देने का इसमें प्रयास किया गया है और उस सीमा के परे 
समस्त क्षेत्रों के लिये, दोनों प्रशासन क्षेत्र में तथा न्याय क्षेत्र में भी, प्रशासन इस 
संविधान के सामान्य क्रियाकरण के अनुसार कर दिया है। समस्त प्रकार्यों में कुछ 
सीमा के बाद प्रशासन शेष सरकार को दे दिया गया है। अतः श्रीमान, मैं यह 
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नहीं समझ सकता हूं कि उन छः: जिलों में भी, जिनको अब षष्ठ अनुसूची में 
रख दिया गया है, यदि हम आदिम हम आदिम जातियों की दो श्रेणीयों रखेंगे, 
तो वस्तुस्थिति में कैसे सुधार हो जायेगा। 


श्री चालिहा ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उससे हमें पूर्ण सहानुभूति है। आदिम 
जाति क्षेत्रों की परामर्शदात्री उप-समिति ने इस विषय में अनुसंधान किया है। यह 
बिल्कुल सत्य है कि प्रशासनीय कारणवश 35 या 40 वर्ष पूर्व--मेरे विचार से 
35 वर्ष ही अधिक ठीक है--डीमापुर का क्षेत्र नगा पहाड़ी प्रशासन के अधीन 
लाया गया था। गोलाघाट इलाके के सारापठान और बोरपठान मौजे इस कारण अंशतः 
अपवर्जित क्षेत्र के अन्तर्गत लाये गये थे कि यह भाग--डीमापुर का मौजा सामान्य 
प्रशासन से बिल्कुल पृथक्‌ हो गया था। अतः उन्हें उसे नगा पहाड़ी के प्रशासन 
के साथ रखना पड़ा। हमें इस क्षेत्र के निवासियों से पूछताछ करने का अवसर 
मिला था और वे उसे नगा स्वायत्तशासी जिले में सम्मिलित करने के कट्टर विरोधी 
थे। उनकी आकांक्षाओं से हम पूर्ण सहानुभूति रखते हैं--इस बात पर विचार करते 
हुए कि किसी समय यह स्थान कछारियों के एक बडे साम्रान्य की राजधानी था। 
पर इसका उपचार पहले से ही संविधान में कर दिया गया है और मैं समझता 
हूं कि हमारे लिये अब यह संभव नहीं है कि हम खास-खास मौजों के मामले 
को एक-एक करके उठायें। ऐसे मामलों को सुलझाने के लिये संविधान केवल 
सामान्य अनुच्छेद या उपबन्धों की व्यवस्था कर सकता है। यह देख लिया गया 
होगा कि उपखंड (3) की कंडिका | के अधीन स्वायत्तशासी जिले के किसी 
भी क्षेत्र को घटाया जा सकता है। मैं नहीं जानता हूं कि 'घटाना' शब्द ऐसे 
मामलों पर लागू होगा या नहीं और इस शब्द के स्थान में 'अपवर्जन' शब्द रखने 
पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी (जिससे शायद प्रयोजन की पूर्ति और भी अच्छे 
प्रकार से हो जायेगी) और यदि आवश्यक हो, तो तृतीय पठन में यह ठीक कर 
लिया जाये। 


“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना (संयुक्तप्रान्‍्त : जनरल): यदि आप श्री चालिहा 
का संशोधन स्वीकार कर लें, तो क्या हानि होगी? 


*माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलोई: कोई हानि नहीं है। पर मौजा डीमापुर कह 
कर सीमा नियत करना कठिन होगा। हमें सीमा की परिभाषा करनी होगी। 


*थ्री ऋुलधर चालिहाः सीमा तो है। आप सिबसागर जिले के पुराने मानचित्र 


को देख सकते हैं, जो भारत सरकार, भू-परिमाप विभाग तथा आसाम तक से प्राप्त 
किया जा सकता हे। 


“माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलोई: पर यह एक ऐसा विषय है, जिस पर 
विवाद हो सकता है। नगा यह कहेंगे कि उनका जिला वहां तक होगा और डीमापुर 
के लोग यह कहेंगे कि उनकी सीमा वहां तक पहुंचेगी। इस विषय का निबटारा 
षष्ठ अनुसूची के उपबन्धों के अधीन किया जा सकता है, जिसको हम स्वीकार 


]646 ] भारतीय संविधान सभा [7 सितम्बर सन्‌ 949 ई. 


[माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलोई] 


कर चुके हैं। अत: (यद्यपि इस संशोधन के उद्देश्य से मुझे पूर्ण सहानुभूति है) 
यह आवश्यक नहीं है कि कई स्थानों के विवरण में जाया जाये, जिनके लिये 
इस प्रकार का सीमा विभाजन वांछनीय होगा। 


इसके पश्चात्‌ एक और उपबन्ध 6क है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी 
भी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति, चाहे वह स्वायत्तशासी जिले में ही हो, मताधिकार 
के प्रयोजनार्थ आदिम जाति निर्वाचन क्षेत्र की बजाय साधारण निर्वाचन क्षेत्र में 
मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा। उपबन्ध ]6क, जिसे हम अभी पारित कर चुके 
हैं, उस के अधीन ऐसा करना भी संभव है। 


इसके बाद श्री चौधरी के संशोधन के सम्बन्ध में मुझे यह विश्वास नहीं हे 
कि वह संशोधन ही था, पर उन्होंने कुछ बातें कहीं थीं। शिलांग नगर की वास्तविक 
स्थिति समझना हमारे लिये बहुत आवश्यक है। यह बात सत्य है कि उसका आधे 
से अधिक क्षेत्र मिललैम राज्य में सम्मिलित है। हमारे सामने इस समय जो प्रश्न 
है, वह यह है कि जिला परिषद्‌ को मय अपनी शक्तियों के किस प्रकार बनाये 
रखा जाये और साथ ही साथ शिलांग नगर के प्रशासन के साथ उसका सम्बन्ध 
बना रहे। प्रश्न यह है। जैसा कि मैं समझ पाया हूं, मसौदा-समिति का विचार यह 
है कि नगरपालिका और साधारण प्रशासन पर तो प्रान्तीय सरकार का अथवा प्रान्तीय 
सरकार द्वारा सृजित किसी प्रधिकारी का अधिकार रहे, परन्तु इस क्षेत्र की आदिम 
जाति के लोगों का जिला परिषद्‌ में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार उनसे न छिने। 
मेरा विश्वास है कि हमारे समक्ष यह जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, वह इसी 
विचार से प्रस्तुत किया गया है कि सर्वप्रथम शिलांग क्षेत्र में समस्त नगरक्षेत्र को 
सम्मिलित करते हुए समान रूप का प्रशासन होने दिया जाये और इसके साथ ही 
साथ आदिम जाति के लोगों के जिला परिषद्‌ में अपना प्रतिनिधित्व करने का 
अधिकार दिया जाये। यह देखना होगा कि डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्थापित नया संशोधन 
उन अधिकारों और शक्तियों को जिला परिषद्‌ के प्रवर्तन में लाने से अपवर्जित 
करने के लिये है, जिनको नगरपालिका के प्रशासन के रूप में सरकार के प्राधिकार 
के अधीन नगरपालिका प्रयोग में ला सकेगी और ये सब शक्तियां दी हुई हैं। दूसरी 
बात यह है कि उनके न्यायालय में न्याय संबंधी अधिकारों को भी कंडिका 4 
और 5 में मान लिया गया है, जो न्याय संबंधी विषय के संबंध में हें। 


शक माननीय सदस्यः भूमि का बंटवारा? 
“माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलोई: भूमि का बंटवारा तो वहां बहुत थोड़ा सा 
है। सब भूमि पर अब लोगों का अधिकार है और खासी राज्यों के आसाम में 


विलीन हो जाने से यह जिला परिषद्‌ के प्रशासन के अधीन हो जाता है, इससे 
भूमि अंर्ज' करने के सरकार को सब अधिकार होंगे। 
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*अध्यक्ष: साहूकारी संबंधी कंडिका 0 के बारे में क्‍या हे? 


*माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलोई: यदि स्वायत्तशासी जिला बना रहता है, तब 
तो कोई भी कठिनाई नहीं है। तीन चौथाई लोगों का निर्वाचन होगा। वे किसी भी 
नये विनियम को ला सकते हैं और उस कंडिका के उपबन्धों के अनुसार सारा 
का सारा पुराना प्रशासन रहेगा। जब हम निश्चित रूप में यह जानते हैं कि ये 
राज्य क्षेत्र आसाम के जिलों में विलीन किये जा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूं, 
कोई गलत बात हो सकती हेै। 


*भ्री रोहिणी कुमार चौधरी: क्‍या मुझे व्याख्या करने की अनुज्ञा प्राप्त हो सकती 
है? डॉ. अम्बेडकर के संशोधन के अनुसार कंडिका 0 शिलांग नगरक्षेत्र के उस 
भाग पर लागू होगी, जो मिललैम राज्य के अधीन है, क्‍योंकि जहां तक कंडिका 
0 का संबंध है, नगरक्षेत्र का वह भाग जिला परिषद्‌ के अधीन होगा और कंडिका 
0 के अधीन जिला परिषद्‌ यह विनिधान कर सकेगी कि परिषद्‌ द्वारा मंजूर की 
गई अनुज्ञप्ति के बिना कोई व्यक्ति, जो उस जिले में निवास करने वाली अनुसूचित 
आदिम जाति का सदस्य नहीं है, वह थोक या फुटकर कारबार नहीं कर सकेगा। 
क्या आसाम के मुख्य मंत्री यह चाहते हैं कि यह खंड शिलांग नगरक्षेत्र में निवास 
करने वाले व्यक्तियों पर प्रयुक्त हो, जिसकी भूमि मिललैम राज्य की है और क्‍या 
वे यह चाहते हैं कि डीमापुर, जिसमें आदिम जाति का एक भी व्यक्ति नहीं है, 
वह भी इस विनियम के अधीन हो? 


“माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलोई: डीमापुर का प्रश्न नहीं उठाना चाहिये, 
क्योंकि यह सीधी सी बात है कि वह षष्ठ अनुसूची से बिल्कुल ही पृथक्‌ हो 
जायेगा और यदि वह उसके अन्तर्गत रहता है, तो मेरा विचार है कि उसका शासन 
कंडिका 0 के द्वारा होगा। कंडिका 0 में क्‍या कहा गया है, इसको समझना 
आवश्यक है। जो निवासी आदिम जाति का नहीं है, उसके लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त 
करने के भाग को आपने पढ़ा है। इसके विरुद्ध ये परिमाण हैं: 


“इस कंडिका के अधीन कोई भी ऐसा विनियम नहीं बनाया जायेगा, जो जिला 
परिषद्‌ की समस्त सदस्य संख्या के तीन चौथाई से अन्यून बहुमत द्वारा पारित 
न किया गया हो।” 


*थ्री रोहिणी कुमार चौधरी: तीन चौथाई का तो क्‍या कहना। नगरपालिका में 
एक भी ऐसा व्यक्ति न होगा, जो आदिम जाति का न हो। 


“माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलोई: यह तो केवल तीन चौथाई के सम्बन्ध 
से ही लागू होगा। उनमें से तीन चौथाई का निर्वाचन होगा और एक चौथाई का 
नामनिर्देशन और ये नामनिर्देशित व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं। यह कहीं नहीं कहा 
गया है कि यह लोग वे नहीं हो सकते हैं, जो आदिम जाति के न हों। इसके 
अतिरिक्त एक उपबन्ध यह भी हेः 
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“ऐसे किन्‍्हीं विनियमों के अधीन यह क्षमता न होगी कि जो साहूकार या व्यापारी 
ऐसे विनियमों के बनने के समय से पूर्व जिले के अन्दर व्यापार करता रहा हे, 
उसको अनुज्ञप्ति देना अस्वीकृत कर दिया जाये।” 


कहने का आशय यह है कि वह पुराने मामलों पर लागू नहीं होगा। वह नये 
मामलों पर लागू होगा। 


*थ्री रोहिणी कुमार चौधरी: एक सूचना सम्बन्धी प्रश्न है, क्‍या मैं माननीय 
सदस्य से यह पूछ सकता हूं कि क्‍या कोई गैर आदिमजाति व्यक्ति स्वायतशासी 
परिषद्‌ का सदस्य हो सकता हे? 


“माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलोई: कोई रुकावट नहीं हे। 
*थ्री रोहिणी कुमार चौधरीः है। 
*एक माननीय सदस्यः क्‍या यह संविधान-सभा है, अथवा आसाम-सभा? 


*अध्यक्ष: में समझता हूं कि मुख्य मंत्री को अपनी रीति के अनुसार बोलने 
दिया जाये। 


“माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलोई: इस कंडिका के अधीन निर्हित सब 
विनियम राजयपाल के पास भेजे जायेंगे और उनकी अनुमति प्राप्त की जायेगी। यदि 
कोई विनियम हानिकारक होगा, तो राज्यपाल उस पर अनुमति नहीं दे सकता हे। 
पर यह सोचा गया है कि उप-कंडिका 0 फिर भी कड़ाई के साथ क्रियान्वित 
होगी, व्यक्तिगत रूप से तो मैं उपखंड (छ) के अपमार्जज से सहमत हो सकता 
हूं, पर इस तथ्य के कारण कि पहले से ही इस बात को देखने के लिये कि 
इस उपखंड के अधीन कोई अन्याय न हो सके, इतने परिमाण हैं कि मैं उसका 
अपमार्ज. आवश्यक नहीं समझता हूं। 


*पं, हृदयनाथ कुंजरू: क्‍या श्री बारदोलोई से मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? 
श्रीमान, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्‍या आसाम में आदिमजातियों के सम्बन्ध की 
समिति ने, जिसके श्री बारदोलोई अध्यक्ष थे, इस बात की ओर संकेत किया है 
कि शिलोंग नगरक्षेत्र की सीमाओं में रहने वाले आदिमजाति के लोगों पर वर्तमान 
प्रणाली के कारण कोई अन्याय हुआ है या नहीं? 


*माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलोई: मुझे विश्वास है कि कोई भी अन्याय 
नहीं हुआ। बल्कि आसाम सरकार के हाथ में जो वित्तीय व्यवस्था है, उसकी सहायता 
से जो कुछ किया जा सकता है, वह सब कुछ करने का प्रयास कर रही हे। 


मुझे यह भी ज्ञात है कि जिला परिषदों द्वारा शक्तियों के किसी भी दुरुपयोगों 
को रोकने के लिये पर्याप्त परिमाण हैं। 
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“अध्यक्ष: आसाम के मुख्य मंत्री ने जो कुछ सुझाव दिया है, वह यह हे 
कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई आपत्ति नहीं होगी, यदि डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश 
किये गये कंडिका 9 (2) के परन्तुक में कंडिका 40 की उप-कंडिका (2) 
के खंड (छ) को भी शामिल कर लिया जाये। उसमें यह शक्ति दी गई है कि 
कोई व्यक्ति, जो जिले में निवास करने वाली अनुसूचित आदिमजाति का नहीं है, 
किसी वस्तु में थोक या फुटकर कारबार न कर सकेगा। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान, मैंने यह नहीं समझा था कि 
कंडिका 39 का नया मूल पाठ रखने वाला मेरा संशोधन संख्या 33] कोई इस 
प्रकार की कठिनाई उत्पन्न करेगा, जो मुझे अब दिखाई देती है। अतः मैंने कंडिका 
9 में निहित उपबन्धों की व्याख्या करने में अधिक समय व्यतीत करना आवश्यक 
नहीं समझा। परन्तु अब चूंकि इस विषय पर एक उग्र रूप का इतना विवाद हो 
चुका है कि इस नई संशोधित कंडिका 9 में निहित उपबन्धों की व्याख्या करने 
के लिये मैं बाध्य हो गया हूं 


विवाद मुख्यतया कंडिका 9 की उप-कंडिका (2) पर हुआ है। मैं यह बताना 
चाहूंगा कि इसका क्‍या आशय है। इसका यह आशय है कि जहां तक संयुक्त 
खासी जयंतीया पहाड़ी जिले का सम्बन्ध है, जिसका सारिणी के भाग | की प्रविष्टि 
। के रूप में उल्लेख किया गया है, शिलांग नगरक्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित क्षेत्र 
का वह भाग जो मिललेम के खासी राज्य का भाग है, वह संयुक्त खासी जयंतीया 
पहाड़ी जिले का अंग होगा। इसका अर्थ यह है कि मिललेैम राज्य का भाग, जो 
शिलांग में सम्मिलित है, वह संयुक्त खासी जयन्तीया पहाड़ी जिले का भाग होगा। 
यह अनुभव किया गया है कि मिललैम राज्य का यह भाग कंडिका 9 के नये 
उपबन्धों के अधीन अब वास्तव में दो क्षेत्राधिकोरों के अधीन है। वह शिलांग 
नगरपालिका के क्षेत्राधिकार के अधीन है, क्‍योंकि इस उपबन्ध से हम शिलांग 
नगरपालिका की सीमाओं में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। आसाम विधान-मंडल द्वारा 
पारित किये गये नगरपालिका अधिनियम द्वारा परिभाषित रूप में शिलांग नगरपालिका 
की सीमायें ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। इस अधिनियम के अनुसार मिललैम राज्य 
का यह विशेष भाग नगरक्षेत्र का भाग है। यह सोचा गया कि यह दुहरा क्षेत्राधिकार 
अर्थात्‌ संयुक्त खासी जयंतीया पहाड़ी जिले का और नगरपालिका का, परस्पर विरोधी 
बन सकता है। इस विरोध का निराकरण करने के लिये मैंने उपखंड (2) में एक 
परन्तुक जोड़ दिया है। इस परन्तुक का यह प्रभाव है कि परन्तुक में उल्लिखित 
प्रयोजनों के लिये संयुक्त खासी जयंतीया पहाड़ी जिले की जिला परिषद्‌ का 
क्षेत्राधकार रद कर दिया गया है और परन्तुक में उल्लिखित प्रयोजनों के लिये 
नगर पालिका का क्षेत्राधिकार जितना निर्बन्धित किया गया है उतना जिला परिषद्‌ 
का क्षेत्राधिकार इस क्षेत्र पर बना रहेगा। परन्तुक इस विचार से रखा गया है कि 
क्षेत्राधिकार में संघर्ष न हो। इसके विपरीत कुछ लोगों ने यह कहा है कि मिललैम 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


राज्य क्षेत्र को संयुक्त खासी जयन्तीया पहाड़ी जिले से पूर्णतया अपवर्जित कर दिया 
जाये और उसे शिलांग नगर क्षेत्र का अंग बना दिया जाये। 


*पं, हृदयनाथ कुंजरू: जैसा कि अब हे। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं नहीं जानता हूं कि अब ऐसा है या 
नहीं। बात यह है कि जेसा उस ओर से किसी ने कहा था--मैं समझता हूं कि 
शायद मेरे मित्र श्री रोहिणी कुमार चौधरी ने कहा था--वास्तव में नगर क्षेत्र का 
तीन चौथाई इस क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इस बात में रंचमात्र भी संदेह नहीं 
है कि जहां तक विवाह विधि, उत्तराधिकार विधि तथा अन्य रीतिरिवाज का सम्बन्ध 
है, मिललैम राज्य के इस भाग में निवास करने वाले व्यक्ति समस्त जिले में समान 
विधि, समान रिवाज, समान विवाह विधि तथा संस्कारों का पालन करते हैं। अतः 
मान लीजिये कि इस क्षेत्र को संयुक्त खासी जयंतीया पहाड़ी जिले से पूर्णतया 
अपवर्जित कर दिया जाता है, तो फल यह होगा कि ये लोग यद्यपि विवाह विधि, 
रिवाजों इत्यादि के पालन करने में मिललैम राज्य के शेष भाग के अपने भाइयों 
के समान हैं, पर वे एकदम उत्तराधिकार की समान्य विधि, विवाह की सामान्य 
विधि तथा उन समस्त सामान्य विधि के अधीन हो जायेंगे, जिनको संसद बनायेगी 
या आसाम विधान-मण्डल बनायेगा। मैं नहीं समझता हूं कि कुछ लोगों को, जो 
कुछ विषयों में समान रीति का पालन करते हैं, इस प्रकार पृथक्‌ करना ठीक 
है। कुछ लोग तो अपनी आदिमजाति सम्बन्धी स्वायत्तता को प्राप्त करेंगे और कुछ 
लोग उस सामान्य विधि के अधीन रहेंगे, जसके अधीन शेष जनता है। इस कारण 
मसौदा-समिति ने समझा कि उपखंड (2) में दिये हुए उपबन्ध और जो परन्तुक 
उसके साथ हैं, ये ही इस समस्या के ठीक हल हें अर्थात्‌ यह कि मिललैम राज्य 
का वह भाग, जो नगरक्षेत्र का भाग है, वह नगर क्षेत्र के अधीन रहे, और जिस 
प्रयोजन के लिये जिला परिषद्‌ बनाई जा रही है, उसके लिये वह भाग जिला 
परिषद्‌ के अधीन रहे। इसमें कोई संघर्ष नहीं है और यह उस मूल प्रयोजन की 
पूर्ति करता है कि एक समान श्रेणी के लोगों को उसी प्रकार की विधि और उसी 
प्रकार की प्रशासनीय पद्धति के अधीन रखना चाहिये, जो उन सबके लिये होनी 
चाहिये। 


अब इस बात पर विवाद हो सकता है कि इस परन्‍न्तुक के अन्तर्गत जितने 
विषय आने चाहिये, क्या उन सब विषयों के लिये यह परन्तुक पर्याप्त रूप से 
व्यापक है अथवा बहुत संकीर्ण है। इसके बारे में अपना मत प्रकट करने के लिये 
मैं उद्यत नहीं हूं। इस विषय में दो मुख्य प्रतिनिधियों ने मसौदा-समिति को पथप्रदर्शित 
किया है, जिनको इस विषय का पर्याप्त ज्ञान है और इस विषय सम्बन्धी सूचनायें 
प्राप्त हैं। ये दो प्रतिनिधि आसाम के मुख्य मन्त्री और उनके साथी रेवरेन्ड निकल्स 
राय है। यदि वे यह समझते हें कि अन्य कुछ विषयों को सम्मिलित करना चाहिये 
तो मसौदा-समिति वास्तव में कोई आपत्ति नहीं करेगी, क्योंकि मसौदा-समिति का 
इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है। 


संविधान का प्रारूप [65] 


*थ्री रोहिणी कुमार चौधरी: क्‍या यह बात है कि गैर-आदिमजाति लोग, जो 
शिलांग में रह रहे हैं, वे इस विषय में कुछ नहीं कह सकते हें? 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: किस विषय में? 
*भ्री रोहिणी कुमार चौधरी: जिस विषय को आप अभी ले रहे थे। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं इस बात को समझ नहीं सका। हमने 
जो कुछ किया है, वह यह है कि जो लोग इस भाग में निवास करते हैं, उनको 
दुहरे अधिकार प्राप्त हैं। शिलांग नगरपालिका के अधीन उन्हें अपने प्रतिनिधि निर्वाचित 
करने का अधिकार है और जिला परिषदों में अपने प्रतिनिधि चुनने का भी उन्हें 
अधिकार होगा। इसके परे क्षेत्राधिकार बिल्कुल पृथक्‌ है। मैं समझता हूं कि जहां 
तक इस नई कंडिका 9 का सम्बन्ध है, अन्य और कोई बात नहीं हे। 


*थ्री रोहिणी कुमार चौधरी: एक सूचना सम्बन्धी प्रश्न है, जो सदस्य इस 
समय बोल रहे हैं, क्या उनके कहने का यह अभिप्राय है कि डीमापुर के वे 
लोग, जहां कि एक भी आदिमजाति का व्यक्ति नहीं है और शिलांग के लोग पूर्णतया 
रेवरेन्ड निकलल्‍स राय की सम्मति पर निर्भर हें? 


*अध्यक्ष: डीमापुर के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। वे बारदोलोई 
द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रश्न को ले रहे हैं कि कंडिका 0 की उप-कंडिका (2) 
का उपखंड (घ) इस परन्तुक में शामिल कर दिया जाये। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम इस विषय 
को उन्हीं पर छोड़ते हैं। यदि वे समझते हैं कि कुछ विषयों को शामिल किया 
जाये, तो हम क्‍यों आपत्ति करें? हम उनकी मंत्रणा के अनुसार कार्य कर रहे हें। 


*पं, हृदयनाथ कुंजरू: कया एक प्रश्न सम्बन्धी सूचना प्राप्त करने के लिये 
मैं डॉ. अम्बेडकर से कुछ पूछ सकता हूं? क्‍या मसौदा-समिति या श्री बारदोलोई 
तथा रेवरेन्ड जे.जे.एम. निकोल्स राय ने, जिन्होंने आदिमजाति क्षेत्र समितियों के 
प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किये थे, कोई ऐसा प्रतिनिधित्व प्राप्त किया था, जिसमें शिलांग 
नगर क्षेत्र के अन्दर रहने वाले आदिमजाति के लोगों की स्थिति में परिवर्तन करने 
के लिये निवेदन किया गया हो? 


*पाननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: न तो मैंने उनके प्रमाणपत्रों पर आपत्ति 
की और न मैंने यह परीक्षण किया कि उन्होंने अपने आपको किसी ऐसे प्रतिनिधित्व 
से सुरक्षित कर लिया है या नहीं। 


*पं, हृदयनाथ कुंजरू: मैं यह प्रश्न इस कारण कर रहा हूं कि मेरे माननीय 
मित्र ने आसाम के मुख्य मंत्री ओर रेवरेन्ड निकल्स राय के प्राधिकार का उल्लेख 
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[पं. हृदयनाथ कुंजरू] 


किया था। इन दोनों सदस्यों ने समिति के उस प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किये हें, 
जिसका मैंने उल्लेख किया था और उस समिति की यह राय है कि शिलांग नगरक्षेत्र 
की सीमा वही रहनी चाहिये, जो अब है और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की 
स्थिति में परिवर्त करने का वह कोई सुझाव नहीं रखती है। 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः ऐसा उन्होंने किया होगा, पर वह प्रति- 
वेदन और अधिक परीक्षण के लिये किसी ऐसे प्रमाण के रूप में नहीं हो सकता 
है जो किसी स्वीकृत बात के विरुद्ध हो। जैसा कि मैंने कहा था, मसौदा समिति 
ने समझा कि यह एक ऐसा स्थानीय विषय है कि वे इस विषय के किसी मुख्य 
जानकार की मंत्रणा के बिना इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते थे। हमने उनकी 
मंत्रणा ली और उसके अनुसार काम किया। यदि वे समझते हैं........। 


*थ्री कुलधर चालिहाः डीमापुर में समस्त भारत के लोग रहते हें। 


“अध्यक्ष: डीमापुर के सम्बन्ध में कुछ कहने से कोई लाभ नहीं। डीमापुर के 
बाबत उन्होंने कुछ नहीं कहा। 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः उसके बारे में मैंने अब तक कुछ नहीं 
कहा है। मैं इस बात पर आ रहा हूं, अब मैं स्वायत्तशासी जिले से कुछ क्षेत्रों 
के उपवर्जन पर आता हूं। 


इस सम्बन्ध में में सभा को नये अनुच्छेद 6क की याद दिलाऊंगा, जिसको 
हमने अभी पारित किया है। मैं यह चाहूंगा कि आप उसे देखें। अनुच्छेद 6क 
को बनाते हुए दो प्रश्न उठाये गये थे। एक प्रश्न तत्कथित गारो पहाड़ी के दो 
मौजों के सम्बन्ध का था। उसके साथ-साथ मेरे मित्र श्री चालिहा द्वारा डीमापुर 
क्षेत्र का भी प्रश्न उठाया गया था और मैं समझता हूं कि मेरा यह कहना ठीक 
है कि उस सम्मेलन में वे उपस्थित थे। आसाम के तीन प्रतिनिधि श्री बारदोलोई, 
रेवरेन्ड निकोल्स राय और श्री चालिहा भी इस सम्मेलन में उपस्थित थे और इस 
बात पर विचार किया गया था कि गारो पहाड़ी के इन मौजों को और डीमापुर 
क्षेत्र को स्वायत्तशासी जिले से पृथक्‌ किया जाये या नहीं। सम्मेलन में यह कहा 
गया था कि चूंकि इन मौजों के लोगों के जीवन में--उनके आर्थिक जीवन में 
और स्वायत्तशासी जिलों में रहने वाले लोगों के जीवन में घनिष्ट सम्बन्ध है, इसलिये 
स्वायत्तशासी जिलों से उनको पृथक्‌ करना वांछनीय नहीं है। अतः यह कहा गया 
था कि यदि इन क्षेत्रों को अर्थात्‌ गारो पहाड़ी के तीन मौजों में और डीमापुर के 
क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को केवल विधान-सभा में राजनैतिक प्रतिनिधित्व 
देने के लिये ही पृथक्‌ कर दिया जाये, तो वह पर्याप्त होगा। मेरे मित्र श्री चालिहा 
ने यह निश्चित रूप से कहा था, जिन्होंने अब डीमापुर क्षेत्र के प्रश्न को खड़ा 
कर दिया है। अत: इन लोगों के निवेदन करने पर तथा आसाम के इन तीन 
प्रतिनिधियों के कहने पर कंडिका 6क जिस रूप में है, उस रूप में निर्मित की 
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गई थी। यदि उस समय वे इस बात से सहमत हो जाते कि इनको पूर्णतया पृथक्‌ 
कर देना चाहिये और इनको स्वायत्तशासी क्षेत्र का अंग न बनाया जाये तो उनकी 
इच्छा का पालन करने में हमें कोई आपत्ति नहीं होती। अतः: मसौदा समिति को 
उस काम के करने के लिये दोष देने से कोई लाभ नहीं, जिसके करने के लिये 
उसे मंत्रणा नहीं दी कई थी। कंडिका 6क में मसौदा समिति और श्री चालिहा 
सहित आसाम के तीनों प्रतिनिधियों के निश्चयों को साकार रूप दिया गया है और 
श्री चालिहा ने डीमापुर क्षेत्र के विषय को सर्वप्रथम उठाया था। 


श्री कुलधर चालिहा: क्‍या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि मुझे वहां 
परामर्शदाता के रूप में तथा देखने के लिये जाने को कहा गया था। मैंने कभी 
यह अनुभव नहीं किया कि मैं मसौदा-समिति का सदस्य था और आपको मेरा 
वहां नाम भी नहीं मिलेगा। 


“अध्यक्ष; किसी ने यह नहीं कहा कि आप मसौदा-समिति के सदस्य थे। 
उन्होंने केवल यह कहा है कि आप वहां उपस्थित थे। 


*“म्राननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: यह उनकी राय है। एक और बात बतानी 
है, वह संशोधन 99 के अन्तर्गत है जो राज्यपाल को सीमाओं में परिवर्तन करने, 
क्षेत्रों को घटाने इत्यादि का अधिकार देती है। किसी क्षेत्र को पृथक्‌ करना, 
स्वायत्तशासी क्षेत्र में जो क्षेत्र अब सम्मिलित है, उसे उस क्षेत्र से अपवर्जित करना 
राज्यपाल के लिये सर्वथा संभव होगा। यदि यह बात स्पष्ट नहीं है, तो इस प्रकार 
कोई विशिष्ट खंड सम्मिलित करने के लिये मसौदा-समिति बिल्कुल तैयार है। परन्तु 
बहुत ही विनम्र शब्दों में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बहुत बुरी बात है कि 
प्रतिनिधि किसी सम्मेलन में आयें, किसी समझौते से सहमत हों, और फिर उस 
समझौते से विमुख हो जायें, संशोधन प्रस्तुत करें और मसौदा-समिति की आलोचना 
करने का हठ ठानें और यह कहें कि उसने कुछ ऐसा काम किया हे, जो या 
तो प्रतिनिधियों की इच्छा के विरुद्ध हे.....। 


*थ्री कुलधर चालिहाः नहीं। 


*थ्री कुलधर चालिहा: नहीं, नहीं। 


*माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: मुझे बहुत खेद है। अत: जहां तक अनुच्छेद 
]6-क का सम्बन्ध है, राजनैतिक आवश्यकताओं के लिये पृथक्करण की उसमें 
व्यवस्था है। यदि पूर्ण पृथक्‍करण की मांग है, तो मैं निवेदन करता हूं कि उसकी 
व्यवस्था उस कंडिका में कर दी गई है, जिसे हम पारित कर चुके हैं। यदि उस 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


में यह व्यवस्था नहीं हे, तो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करने के लिये एक 
खंड जोड़ने को मैं उद्यत हूं कि यदि ठीक समझे, तो किसी क्षेत्र के अपवर्जन 
करने का अधिकार राज्यपाल को है। नई कंडिया 9 में दिये हुए मेरे संशोधन 
का जहां तक सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि समस्त विवादास्पद प्रश्नों का उत्तर 
दिया जा चुका है। 


इसके पश्चात्‌, श्रीमान, मैं अपने माननीय मित्र श्री कुंजर के संशोधन को लेना 
चाहता हूं, जो एक और कंडिका बढ़ाने के सम्बन्ध का है। यह देखा गया होगा 
कि उनका संशोधन पंचम अनुसूची की कंडिका 5 को दुहराने के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं है, जिसको पारित किया जा चुका है और जो आसाम को छोड़कर अन्य 
राज्यों के आदिमजाति क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के सम्बन्ध का है। इससे अधिक 
उनके संशोधन में और कुछ नहीं है। उनके संशोधन के विरुद्ध मेरा निवेदन यह 
है; उनकी नई कंडिका के उपखंड (]) का जहां तक सम्बन्ध है, वह बिल्कुल 
अनावश्यक है। उस पर षष्ट अनुसूची की कंडिका 72 (ख) लागू होती है, जिसमें 
राज्यपाल को यह शक्ति दी गई है कि वह संसद द्वारा निर्मित विधियों को या 
आसाम विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधियों को लागू करे, या न करे या कुछ रूप 
भेदों सहित लागू करे। अतः वह परनन्‍्तुक पूर्णतया अनावश्यक है और वह पहले 
से ही हमारे मसौदे में सम्मिलित है। 


उपखंड (2) के सम्बन्ध में स्थिति यह है। यह सत्य है कि जहां तक पंचम 
अनुसूची का सम्बन्ध है, उस क्षेत्र के सम्बन्ध में विनियम बनाने की शक्ति हम 
राज्यपाल को अवश्य देते हैं, परन्तु षष्ट अनुसूची के लिये वह शक्ति हम राज्यपाल 
को देने की प्रस्थापना नहीं करते हैं। इस कारण ही पंचम अनुसूची में आदिम जातियों 
को अपने लिये कोई विनियम बनाने का प्राधिकार नहीं है, पर षष्ट अनुसूची में 
हमने कुछ विषयों में विधि बनाने का अधिकार जिला परिषद तथा प्रादेशिक परिषद्‌ 
को दिया है। अतः मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जहां विनियम बनाने की शक्ति 
आदिमजातियों को नहीं दी गई है, वहां यह आवश्यक है कि विनियम बनाने की 
शक्ति राज्यपाल को दी जाये। परन्तु जब कि स्वयं आदिमजाति परिषदों को विनियम 
बनाने की शक्ति दे दी गई है, तो मुझे यह प्रतीत होता है कि राज्यपाल को वेसे 
ही विनियम बनाने की शक्ति देना बिल्कुल व्यर्थ ही है। यही कारण है कि हम 
जहां तक षष्ट अनुसूची का सम्बन्ध है राज्यपाल को यह शक्ति नहीं देना चाहते 
हैं। अतः मैं निवेदन करता हूं कि उनका संशोधन बिल्कुल अनावश्यक हे। 


एक और बात है, जिसे मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा। षष्ट अनुसूची के 
अधीन जिला परिषद्‌ को विनियम बनाने की जो शक्ति हम दे रहे हैं, वह कोई 
नई शक्ति नहीं है। यह बात सत्य है कि आसाम में अब भी कुछ ऐसे विनियम 
हैं जो आदिम जाति को विनियम बनाने की वही शक्ति देते हैं, जो हम अपनी 
अनुसूची द्वारा दे रहे हैं। अतः यह अनुसूची कोई नई नहीं है। वह केवल उस 
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स्थिति को बनाये रखने वाली है कि कुछ विषयों में विनियम बनाने की शक्ति 
अब आदिमजातियों की है। अत: जिन बातों को मैंने कहा है, उनके कारण उनका 
संशोधन बिल्कुल अनावश्यक है। अतः मैं उसका विरोध करता हूं। 


“अध्यक्ष: में यह सुझाव देने वाला था कि हमने जो वाद-विवाद किया है, 
उससे जितना मतभेद प्रकट होता है, वास्तव में जो विचार यहां प्रकट किये गये 
हैं, उनमें उतना मतभेद नहीं हैे। जेसा कि डॉ. अम्बेडकर के कथन से मैं समझा 
हूं, मैं विश्वास करता हूं कि यदि दो संशोधन स्वीकार कर लिये जायें, तो बहुत 
कुछ मतभेद दूर हो जायेगा। अतः मैं यह सुझाव देने वाला था कि वे कंडिका 
]0 की उप-कंडिका (2) के खंड (घ) को इस परनन्‍्तुक में सम्मिलित कर लें। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः यदि हम मसौदा-समिति पर छोड़ दें तो 
वह यह काम कर लेगी। 


“अध्यक्ष: में यह सुझाव देने वाला था कि संशोधन संख्या 99 में उप-कंडिका 
(3) के खंड (ख) में 'क्रागांग़रांशा ॥6 क्वा०३ ण का ॥70ण7070 05770? शब्दों 
के पश्चात्‌ “णा छूटाप१6 क्वाए ब्वाट 0 था ब्रपाणाणा0फ कंगगंट! शब्द बढ़ा दें। 
इसके अन्तर्गत सब बातें आ जायेंगी। 


हे *माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: ऐसा करने के लिये हम बिल्कुल तैयार 
| 

*अध्यक्ष: मैंने इस कठिनाई का अनुभव किया। मुझे सम्मिलित करते हुए इस 
सभा के कई सदस्य स्थानीय परिस्थिति से परिचित नहीं हैं, अतः आसाम के सम्बन्ध 
में किसी निश्चित विचारधारा को नहीं अपना सकते हैं। हमें वहां के अपने मित्रों 
की बात माननी पड़ेगी। चूंकि कुछ विषयों में उनमें मतभेद है, हमारे लिये बड़ी 
विषम स्थिति हो जाती है। अतः मैं यह सुझाव दूंगा कि इस बात को स्थानीय 
सरकार पर छोड़ देना सर्वोत्तम होगा। जो सुझाव मैंने दिया है, उससे स्थानीय सरकार 
इस विषय पर विचार कर सकेगी। मैं समझता हूं कि ये दो सुझाव जो मैंने दिये 
हैं, उन पर डॉ. अम्बेडकर को कोई आपत्ति नहीं होगी। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: जी नहीं, श्रीमान्‌, में ।0(2)(ख) को इस 
परन्तुक में जोड़ने के लिये तैयार हूं, और दूसरे विषय में फुएछछ 40 ूणप्र१० 
शब्दों को जोड़ने के लिये उद्यत हूं। 


“अध्यक्ष: में समझता हूं कि इससे आसाम के मित्रों को सनन्‍्तोष होगा। 


*माननीय रेवरेन्ड जे.जे.एम. निकल्स राय: श्रीमानू, आपकी प्रस्थापना को मैं 
नहीं समझ पाया हूं। 


“अध्यक्ष: मेरी पहली प्रस्थापना यह है कि कंडिका 39 क उप-कंडिका (2) 
पर जो परन्तुक डॉ. अम्बेडकर ने पेश किया है, उसमें कंडिका 0 (2) (घ) 
जोड़ दी जाये। 
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*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी (मद्रास : जनरल): वह इस प्रकार पढ़ा जायेगा: 
“कंडिका 0 की उप-कंडिका 2 का खंड (घ) जोड़ दिया जाये।” 

*पं, हृदयनाथ कुंजरू: श्रीमान, आपका सुझाव क्‍या हे? 
“अध्यक्ष; कंडिका 9 में यह प्रविष्ट करने के लिये हे- 
#[9, #ऋटीप्रव6 कराए ॥९३ 7णा एथा 4 णए ॥6 5प2228४60 ॥906.7 


(9. सुझाई गई सारिणी के भाग | में से किसी क्षेत्र को अपवर्जित करना।) 
कृपया संशोधन संख्या 99 को देखें, जिसको हम पारित कर चुके हें। 


“माननीय रेवरेन्ड जे.जे.एम. निकल्स रायः खंड (2) के परन्तुक में यह 
प्रस्थापना है.........। 


“अध्यक्ष: नहीं, 'कंडिका 8' शब्दों के पश्चात्‌ “कंडिका 0, की उप-कंडिका 
(2) के उपखंड (घ)' शब्द प्रविष्ट करना। 


*माननीय रेवरेन्ड जे.जे.एम. निकलस रायः यही तो कठिनाई है। स्थानीय 
सरकार को यह शक्ति दी जा चुकी है कि जिला परिषद्‌ द्वारा बनाये गये किसी 
विनियम को प्रभाव में आने से रोक दे। स्थानीय सरकार को यह शक्ति दी जा 
चुकी है कि जिले में साहूकारी के विनियमन और नियंत्रण के लिये जिला परिषद्‌ 
जो विधि पारित करे, उसे प्रभाव में आने से वह रोक दे। कंडिका 0 की 
उप-कंडिका (3) इस प्रकार हैः 


“इस कंडिका के अधीन निर्मित सब विनियम तुरन्त राज्यपाल के समक्ष रखे 
जायेंगे, तथा जब तक वह उनकी अनुमति न दे दे, प्रभावी न होंगे।” 


किसी क्षेत्र के अपवर्जगज के लिये यदि हम अब राज्यपाल को शक्ति दें, तो 
वह बहुत अधिक व्यापक हो जायेगी। 


“अध्यक्ष: यह स्थिति नहीं हेै। 


*माननीय रेवरेन्ड जे.जे.एम. निकल्स रायः मेरा पूरा प्रश्न यह है कि जब 
हमने यह उपबन्ध कर दिया है कि इस कंडिका के अधीन (जिला परिषद्‌ द्वारा) 
निर्मित सब विनियम तुरन्त राज्यपाल के समक्ष रखे जायेंगे तथा जब तक वह उनकी 
अनुमति न दे दे, प्रभावी न होंगे, तो स्थानीय सरकार को शक्ति मिल ही गई। 


“अध्यक्ष; यह कौन सी कंडिका है? 
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“माननीय रेवरेन्ड जे.जे.एम. निकल्स रायः वह डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश किया 
गया संशोधन संख्या 25 हैः 


“कि कंडिका 0 की उप-कंडिका (2) के पश्चात्‌ यह उप-कंडिका प्रविष्ट 
की जाये: 


* (3) इस कंडिका के अधीन निर्मित सब अधिनियम तुरन्त राज्यपाल के समक्ष 
रखे जायेंगे तथा जब तक वह उनकी अनुमति न दे दे, प्रभावी न होंगे।' ” 


श्रीमान, इसके अन्तर्गत सब बातें आ जाती हैं। में इस बात से सहमत नहीं 
हूं कि राज्यपाल की शक्तियां बहुत अधिक व्यापक बना दी जायें। 


“अध्यक्ष; कंडिका 9 के अधीन प्रस्थापना भिन्‍न हेै। 


“माननीय रेवरेन्ड जे.जे.एम, निकल्स रायः मुझे ऐसी कोई बात नहीं दिखाई 
देती है कि आप कंडिका 9 में एक ऐसे विषय को क्‍यों रखें, जो कंडिका 0 
में आ गया है। 


“अध्यक्ष: विचार यह है कि 'कंडिका 0 की उप-कंडिका (2) के उपखंड 
(घ)' को रखा जाये, न कि समस्त उप-कंडिका 0 को। 


“माननीय रेवरेन्ड जे.जे.एम. निकल्स राय: इस परन्तुक में यहां रखने से क्‍या 
लाभ वह कंडिका 0 के अधीन हे ही। 


“माननीय डॉ. बी.,आर, अम्बेडकरः कंडिका 30 की उप-कंडिका (2) के 
उपखंड (घ) के अन्तर्गत केवल व्यापार आता है, साहूकारी नहीं। और इसी को 
सम्मिलित करने का प्रयास किया गया हे। 


*अध्यक्ष: अपवर्जन का प्रश्न मूल मसौदे में था। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्री निकलस राय सब कुछ ठीक हो। मैं 
नहीं समझता हूं कि आपको कोई हानि होगी। 


*माननीय रेवेरेन्ड जे.जे.एम. निकल्स राय: मैं यह पूछ रहा हूं, आप मूल 
पाठ में एक इस प्रकार का संशोधन रख रहे हैं या नहीं जिससे किसी स्वायत्तशासी 
जिले के किसी क्षेत्र को अपवर्जमज करने की शक्ति राज्यपाल को दी जाये। 


शयाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकरः 'अपवर्जनज करने' की शक्ति भी हम दे 
रहे है। 'घटाने'! का वास्तविक अर्थ 'अपवर्जन' ही है। 


“अध्यक्ष: 'घटाने' से अभिप्राय “अपवर्जन' का हे। 
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*माननीय रेवरेन्ड जे.जे.एम. निकल्स राय: श्रीमान्‌, मैं मानता हूं कि वह ठीक 
होगा। अध्यक्ष महोदय, जिस स्पष्ट रीति से डॉ. अम्बेडकर ने शिलांग नगरक्षेत्र की 
स्थिति को सभा के समक्ष प्रस्तुत किया है, उसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूं। मैं 
समझता हूं कि सभा ने यह समझ लिया है कि शिलांग नगरक्षेत्र दो क्षेत्रों का बना 
हुआ है, जिनको पहले ब्रिटिश क्षेत्र और मिललैम राज्यक्षेत्र कहा जाता था, और 
जब तक मिललैम राज्य के प्राधिकारी सहमत न हो जाते थे, तब तक मिललैम 
राज्यक्षेत्र पर प्रान्तीय विधानमंडल अथवा संसद का कोई भी अधिनियम लागू नहीं 
होता था। परन्तु नागरिक प्रयोजनों के लिये मिललैम राज्य ने स्थानीय सरकार को 
शक्ति दे दी थी और वह शक्ति केवल नागरिक प्रयोजनों के लिये थी। अतः श्रीमान्‌, 
उस क्षेत्र पर जिला परिषद्‌ की शक्ति रहनी चाहिये; और जैसा कि राज्यों के मंत्रालय 
से विदित हुआ है, यह मिललैम राज्य जिला परिषद्‌ से संयुक्त किया जा रहा हे, 
तो यह क्षेत्र जिला परिषद्‌ का अंग होना चाहिये और भूमि के सम्बन्ध में जिला 
परिषद्‌ की शक्ति के अधीन रहेगा। परिस्थितियां वही रहेंगी, पर वहां समस्त नागरिक 
विधियां लागू होंगी। इसके साथ ही साथ, श्रीमानू, खासी जयंतीया पहाड़ियों के सम्बन्ध 
में डॉ. अम्बेडकर ने जो परन्तुक पेश किया है, उसमें यह कहा गया है कि खासी 
राज्य इस क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जायेगा। इस बात के कारण, मैं समझता 
हूं कि सभा पर जो दबाव डाला गया है, वह बहुत ही युक्तियुक्त है। जनता के 
दृष्टिकोण से उस क्षेत्र में आदिमजाति के लोग रहने चाहिये, वे उन्हीं अधिकारों 
और विशेषाधिकारों को चाहेंगे, जो उन्हें पहले प्राप्त थे, पर इस परन्तुक के अनुसार 
तो मिललैम राज्य की न्यायपालिका भी वहां प्रकार्य नहीं कर सकेगी; क्‍योंकि कंडिका 
4 और 5 के द्वारा जिला परिषद्‌ की न्याय शक्ति का इस क्षेत्र से अपवर्जन कर 
दिया गया हे। मेरे विचार से, श्रीमान्‌ू, जो लोग आदिमजाति के नहीं हैं उनके उद्देगों 
को शान्त करने के लिये यह एक बड़ी रियायत है। वास्तव में यह एक बड़ी 
रियायत है और इन क्षेत्रों को जिला न्यायालय में रखने की अपेक्षा पूर्णतया नियमित 
न्यायालय की शक्ति के अधीन रख देने में आदिमजाति के लोगों के लिये भी 
त्याग है। श्रीमान्‌ू, इस बात से मैं बहुत अधिक प्रसन्‍न नहीं हुआ हैं, पर शिलांग 
के लोगों की वर्तमान परिस्थितियों के अधीन और जनता के सब वर्गों की विचारधारा 
के अनुसार मैंने सोचा कि मेरे और अन्य वर्गों के बीच यह एक समझौता हे। 


*भ्री रोहिणी कुमार चौधरी: कंडिका 0 (घ) पर आसाम के मुख्य मंत्री 
ने जो सुझाव दिया है, क्या माननीय सदस्य उसका विरोध कर रहे हें? 


*माननीय रेवरेन्ड जे.जे.एम. निकल्स राय: मैं उसका विरोध नहीं कर रहा 
हूं। मैं कह चुका हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे टोका जाये। श्रीमानूु, आज ही 
मुझे दिल्‍ली छोड़कर आसाम जाना है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो समझौता 
हुआ है, वह सभा के समक्ष प्रस्तुत किये गये विचारों के अनुरूप है और समस्त 
सम्भाव्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा सब पक्षों की भावनाओं पर विचार 
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करते हुए वह संशोधन मान्य है जिसे मसौदा-समिति ने प्रस्तुत किया है और इस 
कारण डॉ. अम्बेडकर द्वार पेश किये संशोधन का मैं समर्थन करता हूं। 


श्रीमान्‌ु, मुझे खेद है कि मुझे शीघ्रता करनी पड़ी क्योंकि आज मुझे यहां से 
जाना हे, वरना मैं इस वाद-विवाद में और अधिक भाग लेता। शिलांग की इस 
कठिन परिस्थिति को समझने में मसौदा-समिति ने जो यह सब प्रयत्न किया हे 
उसके लिये मैं उसे धन्यवाद देता हूं। 


*थ्री बी. दास (उड़ीसा : जनरल): श्रीमानू, इस संशोधन के पक्ष में मत 
देने के पूर्व क्या मैं यह जान सकता हूं कि इसके कारण शिलांग में के अधिकांश 
नागरिकों को मताधिकार से वंचित तो नहीं होना पड़ेगा और शिलांग नगरक्षेत्र में 
इस समय निवास करने वाली जनता के कुछ वर्ग को नागरिक स्वातंत्रय, अधिकारों 
तथा विशेषाधिकारों से वंचित तो नहीं किया जायेगा। रेवरेन्ड निकल्‍ल्स राय का जब 
मैंने भाषण सुना तो मुझे यह स्पष्ट प्रतीत होने लगा कि वे पुरानी व्यवस्था को 
बनाये रखना चाहते हैं। परन्तुक में वे 70 (2) (घ) को सम्मिलित कराना नहीं 
चाहते हैं जिसकी माननीय अध्यक्ष ने सिफारिश की हे। डॉ. अम्बेडकर हमारे समक्ष 
इस बात की व्याख्या करें कि उन लोगों को वे क्‍यों मताधिकार से वंचित करना 
चाहते हैं? वे उन लोगों का नागरिक स्वातंत्रय क्यों छीनना चाहते हैं जिसका उन्होंने 
शिलांग नगरक्षेत्र में वर्षों तक उपभोग किया है? मेरी बातों का कुछ अंश डीमापुर 
पर भी लागू होता है। डॉ. अम्बेडकर ने आज प्रातःकाल कई बार अपने विचार 
बदले हैं और मैं उनको एक बार भी न समझ पाया। श्रीमान, इस सभा में मैं 
चाहे मूर्ख ही क्‍यों न हूं पर सभा को यह बता देना चाहता हूं कि रेवरेन्ड निकोल्स 
राय ने जो कुछ अभी कहा वह केवल 'द्विराष्ट्र सिद्धान्त' के सम्बन्ध में है। 


*अध्यक्ष; आपने उनको सुना नहीं हेै। 


*भ्री बी. दास: में उनको समझ गया हूं। मुझे बड़ा दुःख है कि डॉ. अम्बेडकर 
जैसे महान उद्धारक ने षष्ठ अनुसूची की कंडिका 9 (2) पर संशोधन संख्या 
33। में ऐसी कालविरुद्ध बात पुरःस्थापित की है जो शिलांग नगरक्षेत्र के लोगों 
को नागरिक स्वातंत्रय से वंचित करती है और शिक्षित वर्ग के लोगों को आदिवासियों 
पर निर्भर करने के लिये विवश करती है। श्रीमान्‌, षष्ठ अनुसूची के इस उपबन्ध 
से मैं घृणा करता हूं जिसके द्वारा आप जीवन की प्रारम्भिक हालतों को बनाये 
रखना चाहते हैं। मैंने आपको कल चेतावनी दी थी और आज फिर चेतावनी देता 
हूं। अंग्रेज और अमरीकी मिशन की सहायता से अंग्रेज गुप्तचर तथा साम्यवादी इन 
आदिमजति क्षेत्रों के द्वारा आ रहे हैं और इसका उत्तरदायित्व रेवरेन्ड निकोल्स राय 
पर होगा। 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमानू, इस विषय पर अब मत लिया जाये। 
“अध्यक्ष: अब मैं संशोधन पर मत लूंगा। 
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[ अध्यक्ष ] 


प्रश्न यह हे: 


“कि षष्ठ अनुसूची की कंडिका 6 के पश्चात्‌ निम्न कंडिका प्रविष्ट की जाये: 
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52760 60 99 | शी ॥3ए९ ॥0 रटिटॉ., 


[6-क. कंडिका ॥9 की सारिणी के भाग | क में उल्लिखित क्षेत्रों पर 


() 


(2) 


लागू होने वाले उपबन्ध। 


इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी इस अनुसूची की कंडिका 
]9 की सारिणी के भाग | क में उल्लिखित किसी आदिमजोति क्षेत्र 
पर संसद अथवा राज्य के विधान-मण्डल का कोई अधिनियम जब तक 
लागू नहीं होगा तब तक कि राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा इस प्रकार 
का निदेश न दें; और किसी अधिनियम के सम्बन्ध में ऐसे निदेश देते 
हुए राज्यपाल यह निदेश देगा कि उस क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग 
पर उस अधिनियम के लागू होने का प्रभाव उन अपवादों या रूपान्तरों 
के अधीन होगा जैसा वह उचित समझे। 


किसी ऐसे आदिमजाति क्षेत्र के शान्तिप्रिय और अच्छे शासन के लिये 
राज्यपाल विनियम बनायेगा और इस प्रकार निर्मित कोई विनियम संसद 


हूं। 


संविधान का प्रारूप [66] 


या राज्य के विधान-मंडल के किसी अधिनियम को या किसी वर्तमान 
विधि को जो उस समय ऐसे क्षेत्र में प्रयुक्त हो निरसित या संशोधित 
करेगा। इस उप-कंडिका के अधीन निमित विनियम तुरन्त ही राष्ट्रपति 
के पास भेजे जायेंगे और जब तक उसकी अनुमति प्राप्त न हो तब 
तक उनका कोई प्रभाव न होगा।] 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 


“अध्यक्ष: डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश किया गया संशोधन, कंडिका ()॥। 


*थ्री एच.वी. कामत (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): एक सूचना सम्बन्धी 
प्रश्न है, श्रीमानू, क्या डॉ. अम्बेडकर ने मसौदा-समिति की ओर से आपका सुझाव 
स्वीकार कर लिया हे? 


*अध्यक्ष: जी हां, और इसी कारण मैं कंडिकाओं को पृथक्‌-पृथक्‌ रख रहा 


प्रश्न यह हे: 


“कि सूची । (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 440 और 5] के 
निर्देशानुसार कंडिका 39 ओर संलग्न सारिणी के स्थान में यह कंडिका और 
सारिणी रखी जाये: 


9. 


[9. 


बना204/ 6/2650.--() ॥॥6 2३७ 59०८टाग60 वा एथ॥5 2 ॥70 वी 0 ॥6 
४006 960079 $॥9] 06 6 ॥799 27285 णञातरा] ॥6 9696 0 4554॥7. 


आदिमजाती क्षेत्र-(7) निम्न सारिणी के भाग () और (2) में 
उल्लिखित क्षेत्र आसाम राज्य के भीतर आदिमजोति क्षेत्र होंगे।] 


संशोधन स्वीकार किया गया। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हे: कंडिका (2)। 


(2) 


वुआल एग्ञाटव 4 ं-क्रा॥4 ती।॥$ 99870 9) 2077756 ॥6 शा॥0765 
जञांरा 96 ॥॥6 20ए्ग्रााशात्शाशा एण ग5 (एगरत्रापांणा एटा ता0जा 
8$ ॥6 8 942०5 व ॥6 7९॥98 276 व79 ला]8 ॥)580770, 
रलाप्रयाए कराए ९०३5 [ण 6 गा एऐथा? ०0०77975९6 जाता] ॥6 
ट्थागाशला भाव गरपगंंटं)9 भा एण 95709, 9पा गारप्रयार 50 गापदा 
णी6 ९४३ 207][-#5९6 जात ॥6 परपरांट0ा9 ए $॥7॥0ण8 35 लत 
भा णएी ॥6 ॥6॥935 99486 ए ७ए०/॥९८॥: 


मिण्जशंवल्त ॥93 0 ॥6 9पा][7052९5 एा ९08प5९5 (०) थभा।व (7) ०ए $58प्र- 
?भवशाव[ () ण 92१्शाभूं 3, (44292[005 4 काव 5, (थव९9[॥ 6, 
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भारतीय संविधान सभा [7 सितम्बर सन्‌ 949 ई. 


[ अध्यक्ष ] 


[(2) 


भाव 5प9-?0भ32/9भ0॥ (2), ०४प५६०$ (9), (0) ॥॥0 (0) ० 5प0-909९॥,?] 
(3) व 5प्र7-0भ4९/4॥ (4) ए 943279[0] 8, ॥0 ९८]405८ (0) ० $8प्र०- 
?भवशाव[ओ (2) ण 9273279॥ 0 ० 5 8ट९१7९, ॥0 9था ० ॥6 
भा९३ ०णाग[7526 जाता] ॥6 /परंल)2वा9 ए $॥॥0णा8 ॥4 068 0607०0 
॥0 96 जांगा। 6 ग्राल,? 


शिलांग, कटक और नगर क्षेत्र के अन्तर्गत तत्समय समाविष्ट किन्‍्हीं क्षेत्रों 
को अपवर्जित करके किन्तु शिलांग के नगर क्षेत्र के अन्दर समाविष्ट 
इतने क्षेत्रों को जितना कि मिललैम खासी राज्य का भाग था सम्मिलित 
करके खासी राज्य तथा खासी और जयंतीया पहाड़ी जिले के नाम से 
इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व ज्ञात क्षेत्रों से मिल कर संयुक्त खासी 
जयंतीया पहाड़ी जिला बनेगा: 


परन्तु इस अनुसूची की कंडिका 3 की उप-कंडिका के खंड (ड) 
और (च), कंडिका 4, कंडिका 5, कंडिका 6 और कंडिका (2) 
उप-कंडिका 4, उप-कंडिका 3 के खंड (क), (ख) और (घ) और 
कंडिका 8 की उप-कंडिका 4 तथा कंडिका व0 की उप-कंडिका 2 
के खंड (घ) के प्रयोजनों के लिये शिलांग के नगर क्षेत्र में समाविष्ट 
कोई क्षेत्र उस जिले के अन्दर नहीं समझे जायेंगे।] 


संशोधन स्वीकार किया गया। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हे: कंडिका 3। 


(3) 


[(3) 


शराए ।लशालशालह गा ॥6 79006 9200ज 0 थाए ताल (णगञाश भा ॥6 
[रा60 ॥९॥45ं-्र।4 तीा]$ [)57९) णः _ता979/ए९ 2०३, $9 0८ 
९0०एाड४7प८6 38 38 ॥टटाशाएट 0 90 तहत 0 था९०३ णा ॥6 046 णए 
९णएाशञाशार्शाशा ण ॥5 (:णाह्ञाप0ा: 


शिणजशकवल्व ॥90 6 पाएवे आ2०१३ 5छ9०टॉी०व का एवम वी एाी ॥6 790॥6 
छ609 शा] ॥0 ॥९प्66 भाए छप्रती ॥#235 थ ॥6 0॥5 35 739, शा 
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]0 ०0 #७0$5क7) वा ती5 >ला्था, 


निम्न सारिणी में (संयुक्त खासी-जयंतीया पहाड़ी जिले से अन्य) किसी 
जिले के या प्रशासी क्षेत्र के प्रति कोई निर्देश उस जिले या प्रदेश के 
प्रति इस संविधान के प्रारम्भ पर निर्देश समझा जायेगा: 


परन्तु निम्न सारिणी के भाग 2 में उल्लिखित आदिमजाति क्षेत्रों के 
अन्तर्गत मैदानों में के कोई ऐसे क्षेत्र न होंगे जैसे कि राष्ट्रपति के पूर्व 
अनुमोदन से आसाम का राज्यपाल उस लिये अधिसूचित करे।] 


संशोधन स्वीकार किया गया। 


संविधान का प्रारूप [663 


“अध्यक्ष: सारिणी भाग | और 2। प्रश्न यह हेः 
4६80९ 
767२] | 
|ु॥6 एञ8०0 ॥0॥95-7979 तिा]5$ ॥)9॥0[ 
पु॥6 (0270 पा॥5 7)98॥7९. 
पु॥6 [शव मला॥5 ॥)9ा06. 
पल २३९३ मा धार. 
बु॥6 ।२एणात एब्टाक मा॥5. 
|॥6 'शाता पा॥5. 


(7 टी तर दर 0, पर 


206२ | 
. णात-5485 फरार पा३०८ गारलप्रराए 84997 िणा।श 773०, पा 
मजा 3०, 0०0० मा॥8 7)5॥70, जाता] ता॥5 7)58070 

2. पु॥6 २०४९० १7709| /॥९४. 

[सारिणी 

भाग ॥ 
संयुक्त खासी जयंतीया पहाड़ी जिला। 
गारे पहाड़ी जिला। 
लुसाई पहाड़ी जिला। 
नगा पहाड़ी जिला। 
उत्तरी कछार पहाडियां। 
मिकिर पहाडियां। 


७७5 (५. -+>» (४० >> #७-+ 


भाग 2 


. ॑ उत्तरी पूर्वी सीमान्त इलाका जिसके अन्तर्गत बालिपारा सीमान्त इलाका, 
08 सीमान्त इलाका, अबोर पहाड़ी जिला और मिसिमि पहाड़ी जिला 
भी है। 


2. नगा आदिमजीति क्षेत्र] 
संशोधन स्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि संशोधित रूप में कंडिका 49 और सारिणी, भाग | तथा भाग 2 षष्ठ 
अनुसूची का अंग बने।” 


प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 


संशोधित रूप में कंडिका 79 और सारिणी, भाग ॥ तथा 
भाग 2 षष्ठ अनुसूची में प्रविष्ट किये गये। 


]664 ] भारतीय संविधान सभा [7 सितम्बर सन्‌ 949 ई. 


कंडिका ॥ 
“अध्यक्ष: एक ऐसा सुझाव है कि हम संशोधन संख्या 99 को फिर लें और 
उसमें एक खंड और जोडें 
“कि षष्ठ अनुसूची की कंडिका | की उप-कंडिका (3) के खंड (]) के 
पश्चात्‌ यह खंड प्रविष्ट किया जाये: 


54 


*(989). >टाीप्रव6 भाए् ०8 ॥णा एशथया 4 एा ॥6 520 906. 
[(कक) तत्‌कथित सारिणी के भाग | में से किसी क्षेत्र को अपवर्जित करना।] 


स्थानीय सरकार को किसी क्षेत्र के उपवर्जज करने की यह खंड शक्ति देता 
है। यह सत्य हे कि यह बात उपखंड (घ) में आ जाती है जिसमें “किसी 
स्वायत्तशासी जिले के क्षेत्र को घटाना” कहा गया है। पर इस विषय को सब प्रश्नों 
से परे करने के लिए इसको रखने का प्रयास किया गया हे। 


प्रश्न यह हेः 


“कि षष्ठ अनुसूची की कंडिका एक की उप-कंडिका (3) के खंड (क) 
के पश्चात्‌ यह खंड प्रविष्ट किया जाये: 


*(989) टीप्रव था वाट३ ॥णा एश्या 4 एण ॥6 56 प9०06. 7 


[(कक) तत्कथित सारिणी के भाग । में से किसी क्षेत्र को अपवर्जित करना।] 


संशोधन स्वीकार किया गया। 


कंडिका 20 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि कंडिका ॥9 के पश्चात्‌ यह नई कंडिका प्रविष्ट की जाये: 


४20. 4कराकाकंकालाए। रा ॥९ $९॥2॥४/०९.--() ?िक्ववभा।शा 7939फ7 ॥#07 6 00 
ग्रा6 99 |4ए भालशाव 99 ए३ए एा ३49ककाणा, शक्षांधांणा ण 7006व4 था 
ण 6 ए0शंडझ्रणा$ ० का5 820९0076 भाव जञाथा ॥6 80९१76 $ 50 
भा]27042९6, का ॥रश/्रशाए200 ॥5 80९०076 का ण5 (णाजॉपिा।णा 8॥9|] 
छए6€ ८णाशप्र९त 35 3 ॥रशिाशाएटट 00 पा 820९076 35 50 ,ा]०0960. 


(2)... 7२० 5प्रटा 9ए 358 5 गराश्ा।0ण6व शा 5प्र/-0979279[00 () ० ॥5 [09/9- 
शा 39॥ 96 06९॥९१ (0 96 था भाशावाशा ए ग5 (णाशॉपाण 
$9 एपा90586$ ए भा।?06 304 शरण. 7 


संविधान का प्रारूप [665 


[20. अनुसूची का संशोधन.-(।) संसद समय-समय पर विधि द्वारा जोड़ 


(2) 


परिवर्तन या निरसन करके इस अनुसूची के उपबन्धों में से किसी का 
संशोधन कर सकेगी, तथा अब अनुसूची इस प्रकार संशोधित की जाये, 
तब इस संविधान में इस अनुसूची के प्रति कोई निर्देश इस प्रकार 
संशोधित अनुसूची के प्रति निर्देश समझा जायेगा। 


कोई ऐसी विधि जो इस कंडिका की उप-कंडिका (॥) में वर्णित हे 
इस संविधान के अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का 
संशोधन नहीं समझी जायेगी।] 


*प्रो, शिव्वन लाल सक्सेना: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि सूची । (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 53 में प्रस्थापित नई कंडिका 
20 के स्थान में यह कंडिका रखी जाये:-- 


“20. 


(2) 


7क्राशांक्राकांदा।ए (क्ाफ्राफंडओंता काव 4क्रकावंकरा॥ओ रा ॥॥८ ९॥९६४/९--- 
() 235 500॥ 85 7799 96 शीश' ॥6 ८ए्ञालशार्शाला एा 6 (णा- 
व्रीपाणा पर व0 0 गीक्षा एछ0 7८5 गीशाल्वील, 68 ४09 9८ 
6 ९णाशॉपाटव ३ एक्रीगा।शाशकिए (त्ागञ़ांइशंणा ०गाधंशगा9 ण गि- 
(€शा गाशाएट$ ण जशाणा शा आ4। 96 ९6०९१ 99 ॥6 पत्र0प्र5९ ए 
6 7?60क]6 भाव गए6 शत] 96 ९९८९०९९ एच ॥6 (०फ्राट] 0 84685 
वा 3०८0वक्लाट८ जात ॥॥6 5छश०ा णएी [#07णाणा4 7ढ्काट8इथाओाणा 
छए9 शाहश6 ॥थार्शटा40]९ ए06. 
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ता). व6शंडबांणा पर ॥0070 9€ प्रावश्ञागशा एज शक्रागा।लशा। 0 
7९एा5९ 5 $820९076 शांत ॥6 300ए९-॥72०770726 प][052८ 
ता शां०्फज, 


]666 |] 


भारतीय संविधान सभा [7 सितम्बर सन्‌ 949 ई. 


[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना] 


(3) 


(4) 


[20. 


(2) 


(3) 


(4) 


(9 7€८शजाएश 6 ॥कूणा ए कांड शि्रावकाशाकाए एणागं$ड0णाग, 
जशि्रााालशा। ॥437 99 ]4ए कालाव एज ए३७ ए ३4कका०णा), श्रांधाणा 
0० 76796व४ काए ण 6 छाए्जशंणा$ ण कांड 8ताल्वपर४, ॥4 जञञथा 6 
92९॥९076 45$ $0 थरा०ा१व९6९, कराए ॥र्शलाएर८ 00 5 8९०९0706 ॥॥॥ ॥8 
(णाशॉपाएणा आग 96 ८णाइ॥प्रटव 35 3 ॥रलिशाए6 00 5पा 8200९47]6 
8$ $0 भााशाव€व. 


० छपटा ]38ए9 35 45 गशा।णालत का 5फप्र-छभग्शाभूओं (3) एण 5 
?भवशाब[ओ 9 96 66९०॥३९१व [00 96 क्राशावाशा ए 5 (णाइपप- 
पणा ण एप्ाए00586९ णए भाएट6 304 हल्ला. ? 


संसदीय आयोग और अनुसूची का संशोधन.-(।) इस संविधान के 
प्रारम्भ के पश्चात्‌ जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र, परन्तु आरम्भ से 
दो वर्ष के बाद तक नहीं, पन्द्रह सदस्यों का एक संसदीय आयोग 
बनाया जायेगा जिसमें दस सदस्य लोक-सभा द्वारा और पांच सदस्य 
राज्य-परिषद्‌ द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल 
संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे। 


आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह आदिमजाति के लोगों और आसाम 
के आदिमजोति क्षेत्रों की पूर्ण समस्या का अनुसंधान करे और राष्ट्रपति 
को इन विषयों के सम्बन्ध में सिफारिश करे-- 


() वे रीतियां और उपाय जिनके द्वारा आदिमजाति के लोग शैक्षणिक 
और आर्थिक क्षेत्र में शेष जनसंख्या के स्तर पर आ सकें जिससे 
कि इस संविधान के प्रारम्भ होने से दस वर्ष की अवधि के 
अन्त में आदिमजाति के लोगों और आसाम के आदिमजाति क्षेत्रों 
के लिए इन विशिष्ट उपबन्धों को हटाया जा सके, ओर 


(2) वह विधान जिसका संसद द्वारा उपरोक्त प्रयोजन हेतु इस अनुच्छेद 
के पुनरीक्षण के लिए उपक्रम किया जाये। 


संसदीय आयोग से प्रतिवेदन प्राप्त कर संसद विधि द्वारा जोड़, परिवर्तन 
या निरसन करके इस अनुसूची के उपबन्धों में से किसी का संशोधन 
कर सकेगी, तथा जब इस प्रकार संशोधित की जाये, तब इस संविधान 
में इस अनुसूची के प्रति कोई निर्देश इस प्रकार संशोधित अनुसूची के 
प्रति निर्देश समझा जायेगा। 


कोई ऐसी विधि जो इस कंडिका ही उप-कंडिका (3) में वर्णित हैं 
इस संविधान के अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का 
संशोधन नहीं समझी जायेगी।] 
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श्रीमान्‌ू, अपने संशोधन की अन्तिम दो कंडिकाओं में मैंने डॉ. अम्बेडकर द्वारा 
पेश किये संशोधन के दोनों खंडों को रखा है और मैंने उसमें केवल प्रथम दो 
खंड जोड़े हैं। मैं यह चाहता हूं कि आदिमजाति क्षेत्रों की हालतों का एक आयोग 
द्वारा अनुसंधान किया जाये। पिछले दो दिन के वाद-विवाद से यह प्रकट हुआ 
है कि अधिकांश सदस्य आसाम प्रान्त के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और 
श्री रोहिणी कुमार ने तो यहां तक कहा है कि आसाम के मुख्यमंत्री तक वहां 
के हालातों से पूर्णतया परिचित नहीं हैं और इन प्रतिनिधियों में से बहुत से कुछ 
क्षेत्रों में नहीं गये हैं। मैं समझता हूं कि यह समस्या बहुत महत्वपूर्ण है विशेषकर 
इस कारण कि आसाम सीमा प्रान्त है। गत युद्ध में वह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र 
था। अतः मैं समझता हूं कि इन क्षेत्रों का विषय केवल आसाम के लिए ही नहीं 
वरन्‌ समस्त भारत के लिए चिता का विषय होना चाहिये। 


अतः मैं चाहता हूं कि नये संविधान के अनुसार नये निर्वाचन के पश्चात्‌ नई 
संसद एक आयोग नियुक्त करे और उस आयोग में दोनों सदनों के सदस्य हों। 
यह आयोग वहां के हालातों का अनुसंधान करे और प्रतिवेदन भेजे और फिर उस 
प्रतिवेदन के अनुसार संसद विधान बनाये। उद्देश्य यह होना चाहिये कि कम से 
कम दस वर्ष में हम इन लोगों को शेष जनसंख्या में विलीन कर सकें और वे 
आसाम की समस्त जनसंख्या का एक मुख्य अंग बनें। इस काल में यदि आवश्यक 
हो तो इस अनुसूची में परिवर्तन किया जाये। कल डॉ. अम्बेडकर ने हमें यह बताया 
था कि उन्होंने दो उग्र विचारधाराओं के बीच के मार्ग का अनुसरण करने का प्रयास 
किया है। पर वे यह स्वीकार करते हैं कि हम इन लोगों को शेष जनता के साथ 
एक रूप में मिले जुले चाहते हैं। श्रीमान, मैं समझता हूं कि जब जब पृथक्‌ निर्वाचन 
हुए उसका फल यह निकला कि पृथकता बढ़ती ही गई और उनको मिलाने का 
कोई प्रयतत सफल न हुआ। 


मुझे जिस बात का भय है वह यह है। यद्यपि इन आदिमजातियों की वर्तमान 
परिस्थिति में यह आवश्यक होगा कि उनके लिए पर्याप्त परिमाणों का उपबन्ध किया 
जाये और उनकी आर्थिक व्यवस्था में कोई उग्र परिवर्त न किया जाये, पर में 
यह भी सोचता हूं कि पृथकता को दूर करने और प्रान्त की समस्त जनसंख्या के 
साथ शने: शने: इन्हें मिलाने के लिए कुछ करना चाहिए। अतः मैं यह सुझाव 
रखता हूं कि चूंकि यह सभा वहां के लोगों की हालातों से परिचित नहीं है और 
आसाम के लोगों का इस विषय में मतभेद है, इस संविधान में इस आयोग के 
लिए उपबन्ध बनाया जाये। यह कहा जा सकता है कि कंडिका 6 में एक आयोग 
की व्यवस्था कर दी गई है। वह एक ऐसा आयोग है जो विशेषकर तीन विषयों 
के सम्बन्ध में राज्यपाल को प्रतिवेदन करेगा जो विषय स्वयं राज्यपाल के अधिकार 
के अन्तर्गत आते हैं। मैं यह चाहता हूं कि आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार सम्पूर्ण 
अनुसूची में परिवर्तन हो सके। यह सत्य है कि यह शक्ति संसद को है और 
वह ऐसा कर सकती है। पर संसद को इन आदिमजातियों की हालत की कोई 
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सूचना प्राप्त नहीं होगी। साथ ही साथ जब तक संसद के पास पूरी सूचना नहीं 
होगी तब तक संसद कदाचित्‌ इस शक्ति का प्रयोग न करे। इसलिये मैं यह कहता 
हूं कि स्वयं संविधान में यह रख दिया जाये कि दो वर्ष के अन्दर अथवा जितना 
शीघ्र हो सके उतना शीघ्र एक आयोग बनाया जाये जो प्रतिवेदन करे और संसद 
इस अनुसूची के पुनरीक्षण करने में अग्रसर है। 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, आयोग के विचार का समर्थन करने 
के लिए मैं खड़ा होता हूं। मेरे विचार में अभी यह बात स्पष्ट नहीं है कि वह 
दोनों सदनों--उत्तर सदन और प्रथम सदन के सदस्यों का आयोग हो या वह राष्ट्रपति 
द्वारा नियुक्त किया हुआ निकाय हो। मैं समझता हूं कि संसद के सदनों के सदस्य 
कृत्यों का ठीक प्रकार से निर्वहन करने में समर्थ नहीं होंगे क्योंकि वे अनभिज्ञ 
हैं। वे आदिमजाति की समस्याओं से परिचित नहीं हैं और विशेषकर आसाम की 
सीमा पर की समस्याओं से जो बहुत ही जटिल हैं। सभा के समक्ष मैंने कई बार 
अपने विचार रखे हैं। मैं समझता हूं कि इस निकाय में वे लोग सदस्य हों जो 
विशेषज्ञ हों, जो इन क्षेत्रों की समस्या को जानते हों तथा जो परिस्थिति की यशथार्थता 
को समझते हों और जो इन क्षेत्रों के अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को समझते हों। सदनों 
के सदस्यों के पक्ष में मैं नहीं हूं क्योंकि मेरे मन में कुछ ऐसी धारणा है कि 
ये सदस्य प्रान्तीय स्वायत्तता की ओर झुक जायेंगे। मैं चाहता हूं कि भाग | और 
2 में उल्लिखित क्षेत्र केन्द्रीय प्रशासनिक क्षेत्र हों और इस कारण मेरी सम्मति यह 
है कि प्रान्तीय सदस्यों को इस निकाय का सदस्य न बनने दिया जाये। 


दूसरी बात यह है कि मेरे मित्र श्री सक्सेना ने इस संशोधन का मसौदा ठीक 
नहीं बनाया है। एक स्थान पर--मैं खंड 2 () की ओर निर्देश कर रहा हूँ-- 
वे यह कहते हैं कि दस वर्ष की समाप्ति के पहले षष्ठ अनुसूची के पूर्ण निरसन 
की सिफारिश करने की शक्ति संसद को नहीं होगी और इसके बाद वे खंड (3) 
में यह कहते हैं “संसदीय आयोग से प्रतिवेदन प्राप्त कर संसद विधि द्वारा जोड़, 
परिवर्तन या निरसन करके इस अनुसूची के उपबन्धों में से किसी का संशोधन 
कर सकेगी।” श्रीमानू, 2 () के अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। 
सम्पूर्ण अनुसूची के निरसन की सिफारिश करने की शक्ति आयोग को प्राप्त नहीं 
है, पर खंड (3) में मेरे मित्र यह कहते हैं कि ऐसी बात हो सकती है। इसके 
बाद खंड 2 के उपखंड (2) में यह दिया हुआ है-- 


“वह विधान जिसका संसद द्वारा उपरोक्त प्रयोजन हेतु इस अनुच्छेद के पुनरीक्षण 
के लिए उपक्रम किया जाये।' 
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यदि “पुनरीक्षण' शब्द के पश्चात्‌ “अथवा निरसन' शब्द वहां होते तो वह अधिक 
संतोषजनक होता। मैं समझता हूं कि यह आयोग बहुत ही आवश्यक है। यह ठीक 
है संसद जब चाहे तब आयोग नियुक्त कर सकती है। पर मेरे मित्र श्री सक्सेना 
यह चाहते हैं कि इस संविधान के प्रारम्भ के दो वर्ष के अन्दर आयोग नियुक्त 
करने के लिए सरकार और संसद को बंधन में डाल दिया जाये। मेरे मित्र 
श्री सक्सेना द्वारा पेश किये गये संशोधन का समर्थन करने में मुझे खुशी हे। 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : में इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता हूं। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि सूची । (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 53 में प्रस्थापित नई कंडिका 
20 के स्थान में यह कंडिका रखी जाये:-- 


“20. 


(2) 


॥द्ाशांक्कराशादाए (क्राफ्राफंडओंएा काव 4क्राकावंकलशाएओ रा ॥7८ ९॥९६४/९--- 
() ७35 $00 88 ॥4फ9 96 थींश 6 ९एगञगञाशार्शाल णएा 6 
(णात्रापाणा, 07पाप 70 ]॥8०7 शा एछ0 एटश5 गीटाल्थवील, ]0४6 ४॥9॥ 
796 ८णाश्रापराटव ३ एग्रनाशाकाए (ण्ागञञइग्ंणा टणाब्ंगरा९ ण गीला 
गराद्याएलथ$ ए ज़ागा शा आधी 96 ९९८९९ 9एछ ॥6 स0प्5९ एा ॥6 
726086 राव गए९ श्री 96 ९6९९०८१व एज ॥॥6 (ए०प्राल 0 99685 जा 
2०८०ावक्ला८९ जाती ॥6 $फशछा णए क्‌णांणानं 7९८9९5शावधरांगा 09५ 


8॥72]6 ॥थ॥8४2/790]6 ५४06. 


ग शो] 96 ॥6 तैपाए एण 6 (णाधाइथआंणा 00 ॥02९४2986 ॥6 शाता 
[7070॥07 ० 7॥6 77099 9९0०9]6 270 ॥6 0044 ९३७ ० ७55व॥ थात 


60 ॥96 762८0गशाव्याणा$ [00 ॥6 ?€णंवेशां 35 00,--- 


06). ए१५$ भाव गराल्था$ 099 छगा९०॥ 6 ॥709 9९0०9॥6 7939 756 पर 
00 ॥6 ]6ए८] ०0 6 68 0० ॥6 ए9कपशाणा ९7८४07079५9 
भाव ९८णागांटव9 30 हब 2 6 लाव एा 3 9थांग्व एणी शा 
एल्ा$ 06 ॥6 (णााशार्शाशा ण ॥6 (णशाप्रा07, ॥252 
59०2८ांग पञा०शंड्रंणा$ 0 ॥6 74 9९006 राव 6 09) 285 
वा 2554 ॥497 700 796 ॥९025549 2॥0 7989 96 200॥8॥680, 


क्षाव 
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[ अध्यक्ष ] 


(3) 


(4) 


[20. 


(2) 


(3) 


(ता). 6शा547ण 93 $॥070 96 प्रावेद्ञाबत्शा 9 एक्रीशाशशा 0 
7९एा5९ 5 $82०076 शांत ॥6 ३00ए९-72०7707०0 7प7052 
गा शा०्फ, 


()] 7€८छजाएश ॥6 ॥क्ूणा ए कांड शिराभाशाकाए एणागइड0ाग, 
शिक्रााभाला। ॥4397 99 ]4ए कालाव एज ए३७ ए ३4काणा), श््रांधाणा 
० 766४४ भाए ण ॥6 छाठशंडरणा$ ए करा5 80०0०१76९, भाव ज्ञाशा ॥6 
92॥९076 45$ $0 थरा०ा१व९6, कराए ।र्शलारर 00 ए॥5 80०॥९१7॥6 ॥॥ ॥8 
(णाशॉपा।एणा आग 96 ८णाइ॥प्टव 35 3 ॥रलिशाए6 00 उप 8200९47]6 
35 50 2९०74 ८१. 


० 5प्रता ।4छण 38 48 गाद्याांगाल्व का इपफ्र-छथागशागुओ (3) ए ही5 
?गवगशाकूओ शावी। 068 06९०7९०१ [0 96 ध्राशावाशा ए का$ (णाराॉषाणा 
07 एप्ाए005९5 ए 2॥06 304 ॥ठा््ा, 7 


संसदीय आयोग और अनुसूची का संशोधन.-() इस संविधान के 
प्रारम्भ के पश्चात्‌ जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र परन्तु प्रारम्भ के 
दो वर्ष के बाद तक नहीं, पन्द्रह सदस्यों का एक संसदीय आयोग बनाया 
जायेगा जिसमें दस सदस्य लोक-सभा द्वार और पांच सदस्य राज्य-परिषद्‌ 
द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा 
निर्वाचित किये जायेंगे। 


आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह आदिमजाति के लोगों और आसाम 
की आदिमजाति क्षेत्रों की पूर्ण समस्या का अनुसंधान करे और राष्ट्रपति 
को इन विषयों के सम्बन्ध में सिफारिश करे-- 


() वे रीतियां और उपाय जिनके द्वारा आदिमजाति के लोग शैक्षण्कि 
और आर्थिक क्षेत्र में शेष जनसंख्या के स्तर पर आ सकें जिससे 
कि इस संविधान के प्रारम्भ होने से दस वर्ष की अवधि के 
अन्त में आदिमजाति के लोगों और आसाम के आदिमजोति क्षेत्रों 
के लिए इन विशिष्ट उपबन्धों को हटाया जा सके, ओर 


(2) वह विधान जिसका संसद द्वारा उपरोक्त प्रयोजन हेतु इस अनुच्छेद 
के पुनरीक्षण के लिए उपक्रम किया जाये। 


संसदीय आयोग से प्रतिवेदन प्राप्त कर संसद विधि द्वारा जोड़, परिवर्तन 
या निरसन करके इस अनुसूची के उपबन्धों में से किसी का संशोधन 
कर सकेगी, तथा जब इस प्रकार संशोधित की जाये, तब इस संविधान 
में इस अनुसूची के प्रति कोई निर्देश इस प्रकार संशोधित अनुसूची के 
प्रति निर्देश समझा जायेगा। 


(4) 
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कोई ऐसी विधि जो इस कंडिका की उप-कंडिका (3) में वर्णित है 
इस संविधान के अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का 
संशोधन नहीं समझी जायेगी।] 

संशोधन अस्वीकार किया गया। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 
“कि कंडिका ॥9 के पश्चात्‌ यह नई कंडिका प्रविष्ट की जाये: 


“20. 


(2) 


[20, 


(2) 


॥क्राकावंकाशएओं ्ा ॥2 $९0॥८६४/८--() ?्चाक्ाशओ 7939 40णा 6 40 
गरा6 99 ]99ण क्ालाव एज एछब३ए ए बक्‍काणा, श्क्रांधांणा ण 7९ए९थ) 
भाए णएी ॥6 कञाएशंगआणा$ ए कांड 8टा०तर6 व ज्राशा ॥6 80०१76 
858 50 भा]शा4206, धाए ॥र्शशषथारलठ 00 णां5 8लालता।6 का 5 (णात्रापाणा 
8॥9 96 ८णाई४प्टव 35 3 ॥रशिशाटट 00 इपला 8लालवप्र४ 358 850 
भा]27060. 
० 5प्रता |4छण 38 48 गाल्याांणाल्व का इपफ्र-छथागशाभु।ओ () ए ही5 
?भग्शाबए) 4 796 4€6ल्याल्व 00 96 था काशाकाशा ०0 एा5 
(णाशाॉपाणा कण छप0905९5 णए ाट6 304 शरण, 7 
अनुसूची का संशोधन-() संसद समय-समय पर विधि द्वारा जोड़ 
परिवर्तन या निरसन करे इस अनुसूची के उपबन्धों में से किसी का 
संशोधन कर सकेगी, तथा जब अनुसूची इस प्रकार संशोधित की जाये, 
तब इस संविधान में इस अनुसूची में प्रति कोई निर्देश का प्रकार संशोधित 
अनुसूची के प्रति निर्देश समझा जायेगा। 
कोई ऐसी विधि जो इस कंडिका की उप-कंडिका () में वर्णित है 
इस संविधान के अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का 
संशोधन नहीं समझी जायेगी। 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
कंडिका 20 षष्ठ अनुसूची में प्रविष्ट की गई। 


*अध्यक्ष: अब मैं समूची अनुसूची पर मत लेता हुं। 
प्रश्न यह हैः 
“कि संशोधित रूप में अनुसूची 6 संविधान का अंग बने।” 


प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
सशोधित रूप में अनुसूची 6 सवविधान में ग्रविष्ट की गई। 


अनुच्छेद 287 


“अध्यक्ष: इसके बाद हम अनुच्छेद 28। पर आते हैं। 
*माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि अनुच्छेद 28 के स्थान में यह अनुच्छेद रखा जाये; 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


वाशाएालधांणा 


निर्वाचन 


“28]., वा हा5$ एथ्या,, पा।255 ॥6 ८0765 0॥27'़ञ56 72(प्रा।25, ॥6 
€ाठ5च0णा 996 गा69व5 3 99607 ॥6 ॥679थाए 5ए०लाॉा०१ 
का एक्ला ] ता एड वा ण ॥6 काछझ 8टाटतव6, 7 


[28. इस भाग में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो 
“राज्य” पद से प्रथम अनुसूची के भाग | या भाग 3 में उस 
समय उल्लिखित राज्य अभिप्रेत है।] 


“अध्यक्ष: इस पर कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि: 


“कि अनुच्छेद 28 के स्थान में यह अनुच्छेद रखा जाये: 


वाशाएालंथांणा 


निर्वाचन 


“28]. वा 5 एथ्या, पा।255 [6 ०06०5 णाीाशजा58 720प्रा।25, 6 
€हताठ5ड0णा 996 गार्तवा5$ 3 99607 ॥6 ॥679थाएछ 5ए०ला०१ 
जा शएब्रा7]ण शा वा ण 6 फराषा 8टालताी6, 7 


[28. इस भाग में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो 
“राज्य” पद से प्रथम अनुसूची के भाग | या भाग 3 में उस 
समय उल्लिखित राज्य अभिप्रेत है।] 


प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 


अनुच्छेद 28। संविधान में प्रविष्ट किया गया। 


अनुच्छेद 282 से 282-ग 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि संशोधनों की सूची (अंक 2) के संशोधन संख्या 3034 के निर्देशानुसार 
अनुच्छेद 282 के स्थान में ये अनुच्छेद रखे जायें: 


“282. &8फ्री]००८ ॥0 ॥6 ऊक्ञाठशंडशतणा$ एी की5$ एणाजशाप्रा0णा, 3८285 एा ॥6 


रिट्टापरांगाशा। 270 ०णा9- 


भूग/ण79 ,८९84परा6 439 76298 ९ "टाप्रांग्राशा 


पंणा$ ्ी॑ इलपं०2 ण॑ छल- भाव ८णाका।ण$ णए इछशं०र ण 92505 ॥[[0077९0 (0 
5808 इछज़ाह 6 एणा एप इछशारंलट5, जावे 00 90838 वी ९णाल्टांणा जाग ॥6 


07 8 996. 


भीशि।$ एा ॥6 एशआणा 0 एण ाए 9906: 
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शि०जंवल्त 0 व ४9 96 ८णाफुलशा 6 शल्शंवद्ञा गा ॥6 ९३४९ ए 
52ए९९5 206 छ0535 का ०८णाललाणा शांत 6 थाशि$ एणी 6 एाणा 0 
ए7 ॥6 (0ए&॥0 0, 388 ॥6 ०४४९ 7989 9९, ॥6 7रिप्रद्ा एा 8 $96 ॥ 6 
९28९ 0 इछशं९९5 ॥0 90588 क एएा०टाणा जा ॥6 शीरकि।$ एा ॥6 99९ 
60 ॥466 ॥प्र05 762परगाह ॥6 ॥९टाप्रागाशा भाव ॥6 ८णावा।0$ ए इस 
ण 9०5०5 ॥79णा(6तव 00 छाती इठाशंएट5 20 छ9085$ पा छाठशंडरंणा का 
40 लाता 45 7906 97 ० प्रावक्ष का #6 णए ॥6 भ[ू)/0०97906 ,८श$8]4प78 
प्रावक्ष गां5$ बागटी2, भाव राज ॥प्रै०४ 50 7906 504 ॥9ए९ रडटल्ट 5प्र[०९ 0 
व6 छाएशंश्रणा$ ण भाए छपी #०. 


282./. () 
(2) 
282.8. (॥) 


जििएल्फका 258 €हएाठ5509 छा०्शंव्व एज पलाए्राठ एण॒ ०णी०९ ० 
वी5 (:णाआपा0णा, ९एटा७ एश50ा जरी0. झहाइणा इलाशं।ह 06 
5 8 गराशाएला एा 3 4र/लार6 इठाएंएटट 
0 ण 4 लछाजशं। इशजशंलट ण 6 एपाणा 
0० ०ण ता व गाता इठाशंएट णा ॥005 थभाए छ058 ९०णा6०ट०१ 
जा वर्शला०ट ण थाए ठंज!। ए08 प्रावक ॥6 पांणा, ॥005 
णी०९ वप्रगाशू ॥6 9]९25प्रा४ ण 6 शिल्शंवशा, भाव ९एथाफ 
?2०४०णा शञी0 45 8 गद्ाएल' एा 4 ठंश)। इठाशंएठ एणाी 3 9896 0 
]0065$ कराए लंशं)। 08४ प्रावेद्ा 8 8906 ॥005 णी0५€ (प्रता?2 
॥6 [0]29858फ7/6 एस ॥6 (0एशआ0ण 0, 38 2 ०४६९ 7799 9९, [€ 
रिप्राद्ा एा ॥6 942. 


ए्ञाणा 0 8 992. 


ठतणज्ागरशभावाश 9: ३3 925० ॥0काए ३ ठंशं!। छ0४ प्रावद 
॥6 पगाणा 0 3 8928 005 ००९ १प्राह ॥6 0]6९88प/९ 07 
6 शझंतिल्ा। 0, 35 ॥6 ०४5४९ 799 98, ए ॥॥6 (0एशथा0' 
रिप्रक एी ॥6 9926, भाए 2णा3९० प्रात जाला 3 9शषणा, 
॥0 लाए 3 गढाएतल' णी 3 वलाएटर इसरशंट्ट णा रण था था 
गावांब इछाशंल्ट णा एण 43 लंशं!। इसजंट्ट ण वीर एास्‍ांणा ० 8 
99९2, 45 ॥[70णा6€4व प्रात गा5$ (जाहयपांणा क्‍0 ॥06 उप 
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[282. इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ या राज्य की सेवा 


समुचित विधान-मंडल के अधिनियम संघ या 
किसी राज्य के कार्यों से सम्बद्ध लोक सेवाओं 


करने वाले व्यक्तियों की 
भर्ती तथा सेवा की शर्तें 


और पदों के लिये भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों 
का, विनियमन कर सकेंगे: 


परन्तु जब तक इस अनुच्छेद के अधीन समुचित विधान-मंडल के अधिनियम 
के द्वारा या अधीन उस लिए उपबंध नहीं बनाये जाते तब तक यथास्थिति संघ 
के कार्यों से सम्बद्ध सेवाओं ओर पदों के बारे में राष्ट्रपति को तथा राज्य के कार्यों 
से सम्बद्ध सेवाओं और पदों के बारे में राज्य के राज्यपाल या शासक को, ऐसी 
सेवाओं और पदों के लिये भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का 
विनियमन करने वाले नियमों के बनाने की क्षमता होगी तथा किसी ऐसे अधिनियम 
के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस प्रकार निर्मित कोई नियम प्रभावी होंगे। 


282क. () 


(2) 


282ख. () 


इस संविधान द्वारा स्पष्टतापूर्वक उपबंधित संघ या राज्यों की सेवा 
अवस्था को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति, जो करने वाले व्यक्तियों की 
संघ की प्रतिरक्षा, सेवा या असैनिक सेवा पदावधि 

का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य 

है, अथवा संघ के अधीन प्रतिरक्षा से सम्बंधित किसी पद को 
अथवा किसी असैनिक पद को धारण करता है, राष्ट्रपति के 
प्रसाद-पर्यनत को धारण करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्य 
की असैनिक सेवा का सदस्य है, अथवा राज्य के अधीन किसी 
असैनिक पद को धारण करता है, यथास्थिति राज्य के राज्यपाल 
या शासक के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करता है। 


इस बात के होते हुए भी कि संघ या राज्य के अधीन असैनिक 
पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति यथास्थिति राष्ट्रपति अथवा 
राज्य के राज्यपाल या शासक के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करता 
है कोई संविदा, जिसके अधीन कोई व्यक्ति, जो प्रतिरक्षा सेवा 
या अखिल भारतीय सेवा अथवा संघ या राज्य की असैनिक सेवा 
का सदस्य नहीं है, ऐसे किसी पद को धारण करने के लिये 
इस संविधान के अधीन नियुक्त होता है, यह उपबंध कर सकेगी 
कि यदि यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल या शासक विशेष 
अर्हताओं वाले किसी व्यक्ति की सेवा को प्राप्त करने के लिए 
यह आवश्यक समझता है तो, यदि करार की हुई कालावधि की 
समाप्ति से पहले उस पद का अन्त कर दिया जाता है अथवा 
उसके द्वारा किये गये किसी उवचार से असम्बद्ध कारणों के लिये 
उससे पद रिक्त करने की अपेक्षा की जाती है तो, उसे प्रतिकार 
दिया जायेगा। 


जो व्यक्ति संघ की असैनिक सेवा का या 
श्ज्य असैनिक हैसियत से नौकरी 
अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की में व्यक्तियों 
५ में लगे हुए व्यक्तियों की 
के या राज्य के अधीन असैनिक पद्‌ को या पंक्ति-च्युत किया जाना। 
धारण करता है, वह अपनी नियुक्ति करने 
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वाले प्राधिकारी से निचले किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया 
जायेगा अथवा पद से हटाया नहीं जायेगा। 


उपयुक्त प्रकार का कोई व्यक्ति तब तक पदच्युत नहीं किया 
जायेगा, अथवा पद से नहीं हटाया जायेगा, अथवा पंक्तिच्युत नहीं 
किया जायेगा, जब तक कि उसके बारे में प्रस्थापित की जाने 
वाली कार्यवाही के खिलाफ कारण दिखाने का युक्तियुक्त अवसर 
उसे न दे दिया गया होः 


परन्तु यह खंड वहां लागू न होगा। 


282-ग () 
अखिल भारतीय 
सेवाएं 


(क) जहां कोई व्यक्ति ऐसे आचार के आधार पर पदच्युत किया 
गया या हटाया गया या पंक्तिच्युत किया गया है। जिसके 
लिए दंड दोषारोप पर वह सिद्ध दोष हुआ हे 


(ख) जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या 
पंक्तिच्युतु करने की शक्ति रखने वाली किसी प्राधिकारी 
का समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, जो उस 
प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जायेगा, यह युक्‍्तियुक्त रूप 
में व्यवहार्य नहीं है कि उस व्यक्ति को कारण दिखाने का 
अवसर दिया जाये, अथवा 


(ग) जहां यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल या शासक का समाधान 
हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह इष्टकर 
नहीं है कि उस व्यक्ति को ऐसा अवसर दिया जाये। 


(3) यदि कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है कि क्‍या इस अनुच्छेद 
के खंड (2) के परंतुक खंड (ख) के अधीन किसी 
व्यक्ति को कारण दिखाने का अवसर देना युक्‍्तियुक्त रूप 
में व्यवहार्य है या नहीं तो ऐसे व्यक्ति को यथास्थिति 
पदच्युत करने या पद से हटाने अथवा उसे पंक्तिच्युत करने 
की शक्ति वाले प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा। 


भाग 9 में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य परिषद्‌ ने 
उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की दो तिहाई से अन्यून 
संख्या द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित कर दिया है कि राष्ट्रहित 
में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है तो संसद विधि द्वारा संघ 
और राज्यों के लिये सम्मिलित एक या अधिक भारतीय सेवाओं 
के सृजन के लिए उपबन्ध कर सकेगी तथा इस अखिल अध्याय 
के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी सेवा के लिए 
भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का, विनियमन 
कर सकेगी। 
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(2) इस संविधान के प्रारम्भ पर भारत प्रशासन सेवा और भारत आरक्षी 
सेवा नाम से ज्ञात सेवाएं इस अनुच्छेद के अधीन संसद द्वारा 
सृजित सेवाएं समझी जायेंगी। 


श्रीमान्‌ू, जो संशोधन मैंने पेश किये हैं उनके संबंध में इस समय मैं कुछ नहीं 
कहना चाहता हूं, क्‍योंकि अनुच्छेद स्वयं ही बहुत स्पष्ट हैं। कई ऐसे संशोधन हें 
जिनमें कुछ आलोचनात्मक प्रश्न उठेंगे और उन संशोधनों को निपटाने के लिए जो 
व्याख्यायें आवश्यक होंगी उनको उस समय मैं सभा के समक्ष प्रस्तुत कर सकूंगा। 


“अध्यक्ष: संशोधन संख्या 3--श्री सतीश चन्द्र सामनन्‍्त। 


*अ्री सतीश चन्द्र सामन्‍्त (पश्चिमी बंगाल : जनरल): आदरणीय अध्यक्ष 
महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि उपरोक्त संशोधन संख्या 2 में प्रस्तावित अनुच्छेद 282 के साथ यह परन्तुक 
जोड़ दिया जाये: 


"ए0ण१4९6 प्रिधाक्ष ॥40 ॥0 7#_३$णा बी 96 ९९70]6 [-ण ३07णा7ालशा। (0 
भा रण ॥6 5फ्रशाण छुफास्‍एर इलरशंल्ट5 क्ाव छठछ88 45 ९०णाल्टांणा ज़रा 
भीशभि।$ रण 6 एाआणा प्रा।555 ॥6 48 ॥ण0प९॥7ए ८णाएश्टाइथ्या शांत भा 
0०ाीलः ॥ल्शाणान भाशप्र42९ ए गावा4 9268965 ॥6 पििश्याणा॥ं क्राए7१82९ रण 
।॥ 0।/ बी 


[परन्तु यह और भी कि यदि कोई व्यक्ति भारत की राष्ट्र भाषा के सहित 
अन्य किसी प्रादेशिक भाषा का पूर्ण जानकार नहीं है तो संघ संबंधी किसी 
उच्च लोकसेवा तथा पद पर नियुक्त होने का वह पात्र नहीं होगा।] 


श्रीमान्‌, मैंने जो संशोधन पेश किया है, उसके सम्बन्ध में मैं विश्वविद्यालय 
आयोग के प्रतिवेदन और उसकी सिफारिशों की ओर निर्देश करना चाहता हूं, तथा 
गत अगस्त में दिल्ली में भाषा सम्मेलन द्वारा पारित एक संकल्प की ओर भी निर्देश 
करना चाहता हूं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सभापतित्व में विश्वविद्यालय 
आयोग ने यह सिफारिश की है कि राज्य भाषा के साथ-साथ प्रत्येक विश्वविद्यालय 
अपने विद्यार्थियों को एक और प्रादेशिक भाषा सिखायें। भाषा सम्मेलन में भी एक 
संकल्प पारित किया है कि प्रान्त या राज्य की प्रादेशिक भाषा को छोड़कर प्रत्येक 
व्यक्ति को भारत की किसी अन्य प्रादेशिक भाषा का ज्ञान होना चाहिये। श्रीमान्‌, 
भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सी भाषाये हैं, एक दूसरे से भिन्‍न बहुत 
सी भाषायें हैं और भारत को एक बनाने के लिये सब भारतीयों को एक भाषा 
सीखनी चाहिये और उसके द्वारा साधारण व्यक्ति से अथवा परस्पर परिचय बढ़ाना 
चाहिये। जब तक हम सबकी एक भाषा नहीं होती तब तक हमें एक और प्रादेशिक 
भाषा सीखनी चाहिये। अत: मैं चाहता हूं कि कम से कम संघ के उच्च पदाधिकारी 
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[ श्री सतीश चन्द्र सामन्त] 


भारत की सरकारी भाषा के साथ-साथ भारत की एक और प्रादेशिक भाषा को 
भी जानें जिससे कि वे जनसाधारण से सम्पर्क में आ सकें और स्वतन्त्रतापूर्वक 
मिल-जुल सकें। श्रीमान, मैं यह जानता हूं कि मेरे संशोधन के विरुद्ध यह कहा 
जायेगा कि यह बात नियम विनियमों के अधीन आ जायेगी। पर इस विषय के 
महत्व को समझते हुए मैं निवेदन करता हूं कि यह संशोधन संविधान में प्रविष्ट 
कर दिया जाये। यह मेरी प्रार्थाा है और मैं आशा करता हूं कि सभा मेरे संशोधन 
को स्वीकार करेगी। 


“अध्यक्ष: दो संशोधन संख्या 4 और 5 और हैं जो इसी प्रकार के हैं। उनका 
पेश किया जाना आवश्यक नहीं है। इसके बाद हम संशोधन संख्या 6 पर आते 
हें। 

*शथ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि संशोधनों की सूची (अंक 2) के संशोधन संख्या 3034 में प्रतिस्थापित 
अनुच्छेद 282 “७8०७ ० 6 १ण[एण74० ॥.८54प्रा० 799 722790०' शब्दों के 
स्थान में, 6 एगंणा एफ्स्‍० 5०० (णगारंडडंगा 45 72599605 6 4]-[709 
58&'णंट25 भाव 250 35 72509९९8 तणीश' $चणटट5 क्षाव 90895 का ८णाल्टलांगा जा 
व6 धाशि।$ णएी ॥॥6 एआाणा, भाव 6 896 एपफ्ञ॥6 8०6 (एग्गागर5$डा०णा 35 
7259९८९95 ॥6 9896 82ए८८६5 ॥0 350 35 7॥259९८25 0067 $5९'एणं८25 270 [0085 
वा ८णार्लांगा जात 6 बीशि।$ णी 6 996 8॥9 7466 769प97075 णा था 
7०5 70|#ग77 (0' शब्द रखे जायें और परन्तुक अपमार्जित किया जाए।” 


श्रीमान, मैं चाहता हूं कि हमारे आयोग इंग्लैंड के विटले आयोग के आधार 
पर बनाये जाएं और मैं यह चाहता हूं कि इन आयोगों की वैसी ही शक्तियां और 
वैसे ही कृत्य होने चाहियें। मैंने इस विषय पर बड़ी सावधानी से विचार किया 
है। यह संशोधन 948 में भेजा गया था और तब से इस प्रश्न पर मेरे विचारों 
में परिवर्तन हो गया है। मैं यह बात मानने के लिये तैयार हूं कि भर्ती की शक्ति 
संसद के हाथों में सौंपी जाये। पर किसी दशा में भी मैं यह मानने के लिये तैयार 
नहीं हूं कि यह शक्ति प्रान्तीय विधानमंडल को दी जाये। यदि यह शक्ति संसद 
के हाथों में सौंपी जायेगी तो यह हमारे राज्य के आधार को सुदृढ़ बनायेगा। इसके 
प्रति में सभा के समक्ष कुछ युक्तियां तथा तर्क प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इस 
प्रस्थापना के पक्ष में मैं क्‍यों हूं इससे राज्य के लोक सेवकों के मन में प्रतिभूति 
की भावना उत्पन्न होगी। संप्रदायवाद तथा प्रान्तीयता की उन्नति में इसके कारण 
रुकावट पड़ेगी और राष्ट्रीयता के भावों की वृद्धि होगी। भिन्न-भिन्न प्रान्तीय सरकारों 
में नियुक्त सब सेवकों पर यदि भर्ती और सेवा की शर्तों के एक से नियम लागू 
हों तो भारत की सब पंक्तियों के अधिकारियों में एकता की भावना की उन्नति 
होगी। असंतोष का संकट दूर हो जायेगा। एक संतुष्ट और कुशल शिष्ट जन सत्ता 
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उन बहुत सी समस्याओं को हल करने में सहायक होगी जो आज हमें भयभीत 
कर रही है। आधुनिक संसार शिष्ट जन सत्ता की ओर बढ़ रहा है। हमारे राजनेतिक 
विकास में प्रबन्धात्मक राज्य ही अगला कदम है। इस समय एक जागृत आधुनिक 
शिष्ट जन सत्ता की आवश्यकता है। हमें अपने असैनिक सेवा के आधार को दृढ़ 
बनाना चाहिये और उसकी उन जन नायक से रक्षा करनी चीहये जो लोकतंत्र के 
नाम से रात दिन उन लोगों पर अपना आधिपत्य जमाने और अपनी इच्छा के अनुसार 
उनसे काम कराने का प्रयत्न करते रहते हैं जो मानसिक तथा नेतिक रूप में उनसे 
उच्च हैं। जनोत्साह रूपी उच्च आसन पर विराजे हुये छोटी-2 स्थिति तथा निम्न 
सामर्थ्य के व्यक्ति शक्ति तथा प्राधिकार सम्पन्न स्थिति में रख दिये गये हैं। कोई 
भी असैनिक सेवक राजनैतिक उथल-पुथल के आधार पर उच्च पद प्राप्त करने 
वाले इन व्यक्तियों के विरोधी तथा हास्यास्पद कृत्यों का सहन नहीं करेगा। यदि 
किसी संप्रदाय को, जो अज्ञानता और निर्धनता में जकड़ा हुआ है, वयस्कम ताधिकार 
के दोषों से बचाना है तो असैनिक सेवाओं को प्रान्तीय स्वायत्तता के क्षेत्र से परे 
रखना चाहिये। 


*थ्री फूल सिंह (संयुक्तप्रान्‍्त : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता 
हूंः 

“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3034 में प्रस्थापित अनुच्छेद 282 

में 'ब्रीक्ा5 ण 6 एांणा ० थाए $46' शब्दों के पश्चातू 'ब्वात 2 

ग़ातग्रापरा] 35 एटी] 35 6 ॥क्ययायपा)। क्ाणपरा ए इ)्कए एण ३ (00एक्ाालशा 
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प्रविष्ट किये जायें।” 


मेरे संशोधन का प्रथम भाग उस सिद्धान्त को सक्रिय रूप प्रदान करता है जिसे 
सभा अनुच्छेद 34 और 3] में स्वीकार कर चुकी है अर्थात्‌ निर्वाह भृति और 
समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक, यद्यपि अनुच्छेद 34 में कृषि, उद्योग तथा 
अन्य प्रकार के श्रमिक के लिये निर्वाह भूति की सिफारिश की गई है, पर सरकारी 
सेवकों के लिये ऐसा कोई सुझाव नहीं है। यही तक नहीं सरकारी सेवकों के वेतन 
में परस्पर बहुत बड़ा अन्तर है। ऐसे भी है जिनको 3 रुपया या 8 रुपया मासिक 
मिलता है और ऐसे भी हैं जिनको जितने के वे योग्य हैं या जितने की उन्हें 
आवश्यकता है उससे अधिक मिलता है। यह जानकर आश्चर्य होता है कि उच्चतर 
पंक्ति के सरकारी सेवकों के मामले में सेवा के संविदा तक का पालन नहीं किया 
जाता है। संविदा के अनुसार एक आई.सी.एस. 2250 रुपये का अधिकतम वेतन 
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[ श्री फूल सिंह] 


प्राप्त करने का पात्र है। आजकल मुख्य आयुक्त 3500 रुपये पाता है और आयुक्त 
3000 रुपये, और आज जो लोग आयुक्त और मुख्य आयुक्त हैं वे कौन लोग 
हैं? ये वही हैं जो कल कलक्टर और डिप्टी कलक्टर थे। स्वतंत्रता के बाद भारत 
की सेवाओं में से अंग्रेजों के एकदम निकल जाने से इन उच्चतर पंक्तियों पर 
आने का उन्हें सरल अवसर मिला और यह एक ऐसी उन्‍नति थी जिसके लिये 
उनसे संविदा किया गया था और न स्वप्न में इसकी उन्हें आशा थी। वैयक्तिक 
वेतन अथवा किसी ऐसे ही अन्य साधन के रूप में इन लोगों के लिये उच्चतर 
वेतन प्राप्त कराने की युक्तियां खोज ली गई हैं। यह वास्तव में उचित ही है कि 
किसी सरकारी सेवक को जो वेतन मिले उसका न्यूनतम तथा अधिकतम हम नियत 
कर दें जिससे कि कोई हानि न हो। आजकल जो दशा है उसमें वेतन उत्तरदायित्वों 
के अनुसार नहीं है। विभागों के सचिवों का उदाहरण लीजिये जिनको पहले वह 
काम करना पड़ता था जिसे अब मंत्री करते हैं। इस प्रकार के पुरःस्थापन होने 
के पश्चात्‌ इसमें सन्देह नहीं कि इन सचिवों का उत्तरदायित्व कम हो गया है, 
पर उनके वेतन में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है। वे वही वेतन पा रहे 
हैं जो उनको इस सरकार की स्थापना के पूर्व मिलता था। 


*अध्यक्ष: जहां तक मैं समझता हूं कि वर्तमान पदधारियों से इसका कोई संबंध 
नहीं है। यह उन लोगों की भर्ती के सम्बन्ध में है जो भविष्य में सेवक होंगे। 


*थआ्री फूल सिंह: 282 और 283 भावी पदधारियों की ओर निदेश करते हैं 
तथा वर्तमान पदधारियों की ओर भी और 283-क अन्तर्व्ती काल की ओर निर्देश 
करता है। ये पेश नहीं किये गये हैं। पर मैं यह समझता हूं कि मैं इन सभी 
विषयों को ले लूं और सभा को उन्हीं तर्कों को पुनः सुनने के कष्ट से बचाऊं। 
मेरा निवेदन केवल यही है कि यह उचित ही है कि हम वेतन का वह न्यूनतम 
तथा अधिकतम नियत कर दें जो एक सरकारी नौकर को मिले, यह मेरे संशोधन 
के प्रथम भाग के संबंध में हे। 


जहां तक दूसरे भाग का संबंध है यह एक बड़ी रोचक बात है कि जो लोग 
सरकारी सेवक कहे जाते हैं वे उन लोगों का केवल एक अल्पांश है जो कि 
वास्तव में सरकारी नौकर हैं पर उनको ऐसा नहीं समझा जाता है। यदि अस्थायी 
रूप में ही कोई पद सृजित किया जाता है तो उस पद का अधिकारी सरकारी 
सेवक कहा जाता है। लोक कर्मशाला विभाग (पी.डब्ल्यूडी.) तथा अन्य विभाग 
के देहात में उन हजारों कर्मियों को देखिये जिनका काम अस्थायी रूप का नहीं 
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है। उनके कार्य के समाप्त होने की कोई आशा नहीं है। पर फिर भी वे सरकारी 
सेवक नहीं कहे जाते हैं। ऐसे मामलों को एक प्रान्तीय सरकार के सामने रखने 
का मुझे अवसर मिला और सेवा की उच्चतर पंक्तियों के लोगों द्वारा जो उत्तर 
मुझे मिला वह यह था कि यदि इन लोगों को सरकारी सेवक कहा जायेगा तो 
वे अपने कार्य करने के प्रयत्नों में शिथिल हो जायेंगे यदि यह सत्य है तो सब 
सरकारी सेवकों पर लागू होनी चाहिये और यदि यह झूठ है तो इस बहाने से 
इन लोगों को दंड देना ठीक नहीं है। 


मेरा निवेदन यह है कि यदि हम नियम बना दें तो अधिक अच्छा होगा जिससे 
कि जनता का कोई वर्ग जो सरकार की सेवा कर रहा है उन शर्तों को पूरा करता 
है तो उसे अपने आप ही उस सूची के अन्‍्तर्गग आने का अधिकार है। केवल 
वेतन से ही नहीं बल्कि अन्य बातों से भी उन्हें वंचित रखा जाता है। यदि उच्चतर 
पंक्ति के किसी सरकारी नौकर को स्थानान्तरित किया जाता है तो उसे केवल एक 
तरफ का भाड़ा ही नहीं मिलता है, केवल उसके लिये ही भाड़ा नहीं मिलता है 
वरन्‌ उसके परिवार के लिये भी मिलता है पर कभी-कभी सबसे निचली पंक्ति 
के लोगों को किराया मिलता ही नहीं और यदि उनको मिलता भी है तो परिवार 
होने पर भी उनको केवल अकेले को एक ओर का भाड़ा मिलता है। जो उच्चतर 
पंक्ति में हें उनको सवारी या दौरे का भी भत्ता मिलता है, पर जो सबसे निचली 
पंक्ति में हैं उनको, चाहे उनका इलाका चालीस मील के क्षेत्रफल का हो, साइकिल 
तक नहीं दी जाती हे। 


श्रीमानू, यदि इन लोगों का समावेश सरकारी सेवकों की कोटि में कर लिया 
जाता है तो उनके बहुत से कष्ट दूर हो जायेंगे और इससे उन लोगों की उन्नति 
हो जायेगी जो वास्तव में उसके योग्य हैं और जो मातृभूमि की सच्ची सेवा कर 
रहे हैं। 


इन चन्द बातों को कह कर श्रीमान्‌ मैं निवेदन करता हूं कि मेरे संशोधनों 
पर विचार किया जाये और उनको स्वीकार किया जाये। 


*प्रो, शिव्वन लाल सक्सेना: श्रीमान, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि सूची | (सप्तम सप्ताह के संशोधन संख्या 2 में प्रस्तावित अनुच्छेद 282 
में “8०७ ० गा ग्राणाएंथ्र० ॥6हशांड॥पा०! शब्दों के स्थान में “&८० 5 


एथांशाण शब्द रखे जायें।” 


मेरे इस संशोधन के साथ-साथ मेरे संशोधन संख्या 23 पर विचार होना चाहिये। 
श्रीमानू, में उसे पेश करता हूं: 


]682 ] भारतीय संविधान सभा [7 सितम्बर सन्‌ 949 ई. 


[प्रो. शिब्बन॒ लाल सक्सेना] 


“कि सूची । (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में प्रस्थापित अनुच्छेद 
282 के परन्तु, के स्थान में यह परन्तुक रखा जाये: 


“ए0ण46९6 ॥9 एक्ञाभाशा 7439 0५9 4ए9 59९९५ ॥6 >प॥0 5९ शं०९६ | 6 
99९5 जात 7629790 जारी 40९५ ए बृगु/णु906 ,22$]90प76 749 02 7902 


9 कक 


[6762प्रंगला .व ०णावकााणा$ णए इलजं०ठ ए 925०5 ॥[]007स्‍९00 0 0शा. 


[परन्तु संसद विधि द्वारा राज्यों की उन लोक सेवाओं का उलल्‍लेखन करेगी जिनके 
लिये समुचित विधान-मंडल के अधिनियम भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा 
की शर्तों का विनियमन कर सकेंगे।] 


डॉ. अम्बेडकर का संशोधन यह उपबंधित करता है कि “इस संविधान के 
उपबन्धों के अधीन रहते हुये समुचित विधान-मंडल के अधिनियम संघ या किसी 
राज्य के कार्यों से सम्बद्ध लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों 
की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेंगे।” मेरे संशोधन का उद्देश्य यह हे 
कि समस्त देश में महत्वपूर्ण लोक सेवाओं की भर्ती के सम्बन्ध में एकरूपता लाई 
जाये अभी तक जिन सेवाओं में कुछ एकरूपता है वे सेवायें भारतीय प्रशासनीय 
सेवायें (जो भारतीय असैनिक सेवाओं के स्थानापनन हैं) और भारतीय आरक्षी सेवायें 
हैं। मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि इस प्रथा का अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं पर 
भी प्रचलन किया जाये। 


डॉ. पी.एस. देशमुख (मध्यप्रान्‍्त और बरार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्‌, 
मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि सूची । (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में प्रस्थापित अनुच्छेद 
282 में जहां ॥789' शब्द प्रथम बार आया है उसके स्थान में '#9! शब्द 
रखा जाये।” 


श्रीमानू, इस अनुच्छेद के उपबन्धों के समूचे ढांचे को देखते हुए मैं यह 
आवश्यक समझता हूं कि अनुच्छेद 282 के उपबन्धों को अनिवार्य बना दिया जाये 
न कि उनको इस प्रकार संदेहात्मक स्थिति में छोड़ा जाये जेसा कि यहां किया 
गया है। शायद यह कहा जाये कि 739” शब्द में “॥9॥' का बल है। यदि 
आपकी यही धारणा है तो “509” शब्द का प्रयोग क्‍यों नहीं करते? अतः मैं यह 
सुझाव दूंगा कि यदि यह समझा जाता है कि यह परिवर्तन सम्पूर्ण स्थिति के अधिक 
अनुरूप होगा और हमारे उद्देश की ओर अधिक अच्छे रूप में पूर्ति करेगा, तो 
मेरा यह संशोधन स्वीकार किया जाये। 
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*डॉ., मनमोहन दास (पश्चिमी बंगाल : जनरल): अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्‌, 
मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि सूची | (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में प्रस्थापित अनुच्छेद 
282 के अन्त में यह परन्तुक जोड़ दिया जाये:-- 


0जंकव्व ॥4, गा "वश 0967९९०प्रॉटव (0 भा एण ॥6 90898 की ८णाल्लांणा 
जा ॥6 धाशि$ एण ॥6 पंणा, 8 ०भावं१॥6० गरपह 08 ॥070प्शाए ८णाएटाइश्मा 
॥ ॥6 00व00णञ78 |॥27982९०९६:--- 


(0) पुल णीलगे ।भ्ाए732९ ए ॥॥6 एगणा, 
0). वाल शाशशा |॥297932०. 


ती).. शञाए गीला 7ल्शंगणा॥ं क्राएप१2९ ण 6 एांणा छूटका 6 गीटाब 
(क्राएप42९. 7 


[परन्तु संघ के कार्यों से सम्बद्ध किसी पद पर भर्ती होने के लिये किसी 
उम्मीदवार को इन भाषाओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिये। 


() संघ की सरकारी भाषा। 
(2) अंग्रेजी भाषा। 
(3) सरकारी भाषा को छोड़कर अन्य कोई एक प्रादेशिक भाषा।] 


श्रीमान्‌ू, मेश संशोधन यह प्रस्थापित करता है कि संघ सरकार के अधीन 
पदाधिकारी के रूप में भर्ती होने के लिये किसी उम्मीदवार को कम से कम तीन 
भाषाओं का अर्थात्‌ अंग्रेजी, संघ की सरकारी भाषा और देश की सरकारी भाषा 
से भिन्‍न एक प्रादेशिक भाषा का ठीक काम करने लायक ज्ञान होना चाहिये। 
डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश किये गये संशोधन के अनुच्छेद 282 में राष्ट्रपति को केन्द्रीय 
सरकार के अधीन सेवाओं की भर्ती के सम्बन्ध में नियम तथा विनियम बनाने की 
शक्ति सौंपी गई है। जहां तक भाषा का सम्बन्ध है मेरा संशोधन इन विनियमों के 
कुछ सिद्धान्तों के पुरःस्थापन करने का प्रयास करता है। ये सिद्धान्त इतने महत्वपूर्ण 
हैं कि मैं यह अनुभव करता हूं कि इनको राष्ट्रपति के प्रसाद तथा इच्छा पर 
नहीं छोड़ देना चाहिये वरन्‌ इनको संविधान में स्थान मिलना चाहिये। 


श्रीमान्‌ू, केन्द्र के किसी सरकारी पदाधिकारी को अंग्रेजी का काम करने लायक 
ज्ञान अत्यावश्यक रूप से अपेक्षित होना चाहिये क्योंकि आज अंग्रेजी व्यवहार्यत: संसार 
की अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बन गई है। इसके साथ-साथ 50 वर्षों से भी पूर्व से अंग्रेजी 
माध्यम द्वारा ही वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक विषयों की शिक्षा इस देश के लोगों को 
दी जा रही है। यह बात भी है कि भारत और विदेशों का सम्बन्ध, जो दिन प्रति 
दिन अधिकाधिक दूढ़ होता जा रहा है, अंग्रेजी भाषा के माध्यम द्वारा ही निभाया 
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[डॉ. मनमोहन दास] 


जा रहा है। अत: यह हमारी सरकार के लिये हानिकारक होगा यदि केन्द्रीय सरकार 
के अधीन पदाधिकारियों में अंग्रेजी भाषा में काम करने लायक ज्ञान का अभाव 
हो। 


दूसरी बात यह है कि संघ सरकार के अधीन हमारे पदाधिकारियों को हमारी 
राष्ट्रभाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिये क्योंकि यह संघ की सरकारी भाषा हेै। 


तीसरी बात यह हे कि संघ सरकार के अधीन हमारे पदाधिकारियों के लिये 
हमारी सरकारी भाषा से भिन्‍न किसी प्रादेशिक भाषा का काम करने लायक ज्ञान 
रखना अपेक्षित होगा। श्रीमान, भारतीय संघ में भिन्‍न-भिन्‍न भाषा भाषी अनेक प्रांत 
हैं और केन्द्रीय सरकार को सदेव प्रान्तों और राज्यों से निकट सम्पर्क में रहना 
चाहिये। अतः यह आवश्यक है तथा अत्यावश्यक है कि केन्द्रीय सरकार के अधीन 
हमारे पदाधिकारियों को उन राज्यों की प्रादेशिक भाषा का कम से कम कुछ काम 
करने लायक ज्ञान होना चाहिये जो आज भारतीय संघ में सम्मिलित है। भारत के 
राज्यों की प्रादेशिक भाषाओं का यह ज्ञान एक दूसरे दृष्टिकोण से भी आवश्यक 
है। यह शैक्षणिक अर्हताओं को एक स्तर पर बनाये रखने के हेतु है विशेषकर 
हमारी केन्द्रीय सेवाओं के सदस्यों में भाषा सम्बन्धी अर्हताओं को। 


श्रीमान्‌ू, इस सभा ने अभी तक देश की सरकारी भाषा को नहीं चुना है। इस 
विषय पर वाद-विवाद से कटु परिणाम उत्पन्न हो जाने की आशंका से बचने के 
लिये हमने इस वादहेतु को अब तक स्थगित रखा है। पर वह समय आ गया 
है जब कि हम और अधिक समय के लिये इस विषय को स्थगित नहीं रख 
सकेंगे और अविलम्ब ही हमें कुछ न कुछ विनिश्चय करना पड़ेगा। श्रीमान, जनसंख्या 
के उस एक वर्ग को जिसकी मातृ भाषा इस सभा द्वारा देश की सरकारी भाषा 
स्वीकार की जायेगी, उन वर्गों की अपेक्षा जिनकी मातृ भाषा भारत की इस सरकारी 
भाषा के समान नहीं होगी, अनुचित, अन्यायपूर्ण तथा स्वाभाविक लाभ होगा। इस 
अन्तर को मिटाने के लिये....... 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मैं समझता हूं कि मेरे मित्र इस विषय 
पर बहुत कुछ कह चुके हैं, और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। हम 
उनकी बात समझ गये हैं। हमें आज कम से कम एक अनुच्छेद तो समाप्त कर 
लेना चाहिये। 


*डॉ. मनमोहन दासः यदि यह बात हे तो मैं चुप होता हूं। 
डॉ. पी.एस. देशमुख: श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि सूची | (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में प्रस्थापित अनुच्छेद 
282 के परंतुक में से ज्ञात ्वाए ॥पर८६ 50 906 बागी ॥9ए6 राल्ल इप्शुंब्ल 
0 हा फाठरंग्रंणा$ ण भाए छपघणा &0०' शब्द अपमार्जित किये जायें।” 


मेरा प्रयोजन साधारण सा है क्‍योंकि इससे पूर्व के शब्दों में यह कहा गया 
है कि “जब तक समुचित विधान-मंडल के अधिनियम के द्वारा या अधीन उस 
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लिये उपबन्ध नहीं बनाये जाते तब तक यथास्थिति संघ के कार्यों से सम्बद्ध सेवाओं 
और पदों के बारे में राष्ट्रति को तथा राज्य के कार्यों से सम्बद्ध सेवाओं और 
पदों के बारे में राज्य के राज्यपाल या शासक को, ऐसी सेवाओं और पदों के 
लिये शर्तों तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाले नियमों 
के बनाने की क्षमता होगी।” 


इन आरम्भ के शब्दों पर विचार करते हुये यह प्रतीत होता है कि इस प्रकार 
का कोई खंड जोड़ने की आवश्यकता नहीं है जिसके द्वारा ये नियम किसी ऐसे 
अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रभावी हों। यदि ये शब्द “जब तक 
समुचित विधान-मंडल...... इत्यादि इत्यादि” वहां पर हैं तो उपरोक्त नाम के 
प्राधिकारियों द्वारा निर्मित नियम केवल तभी तक प्रवर्तनीय होंगे जब तक कि समुचित 
विधान-मंडल उस विषय का निपटारा अधिनियम द्वारा करता हे। 


दो और संशोधन हैं। वे अधिकतर मसौदा सम्बन्धी हैं और मैं उन्हें मसौदा-समिति 
पर छोड़ने के लिये तैयार हूं। अतः मैं उनको पेश करना नहीं चाहता हुं। 


*थ्री महावीर त्यागी (संयुक्तप्रान्‍्त : जनरल): श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता 
हूंः 

“कि सूची | (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में प्रस्थापित अनुच्छेद 

282 के अन्त में यह परन्तुक जोड़ दिया जाये: 


“70ण966 फिगल 90 थी (695, ूक्ा]4ा/णा5$, वाशिएं2एड ॥0 ०ण[6- 
परणा$ ॥66 [० 6 ऊ॒प्राछ0०5९ ण $2९०वए स्थावांवब्वा०5 0 इसणंटट5 बात 
70088 व ०णाल्लांणा शांत ॥6 रशि$ एी 6 एाआंणा ण 8 896 8॥9|, 35 
कि 35 [730०0470]९, 96 ८ण१पटाटव जा प6 क्लाश्7822 722८0श7॥9$९0 0 ॥6 


के 55 


णीलंब >पा005९5 एाी 6 एांणा ० 6 996 38 ॥6 ०४5४८ 789 96. 


(परन्तु यह और भी कि संघ अथवा राज्य के कार्यों से सम्बद्ध सेवाओं और 
पदों के लिये अभ्यर्थी चुनने के प्रयोजन के लिये सब इम्तिहानों, परीक्षाओं, 
परिचयों तथा प्रतियोगिताओं का संचालन जहां तक हो सके यथास्थिति संघ अथवा 
राज्य के सरकारी प्रयोजनों के लिये अभिज्ञात भाषा में किया जायेगा।) 


यह बहुत ही साधारण संशोधन है। 50 वर्षों से समस्त देश की यह शिकायत 
रही है कि देश में जो बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति उत्पन्न हुए उनको अंग्रेजों ने 
कभी अभिज्ञात नहीं किया। उनका एक अपने ही ढंग का बुद्धिवाद था जिसके 
द्वारा वे समझते थे कि वे इस देश पर प्रशासन चला सकेंगे। अत: जिन लोगों 
ने अंग्रेजी भाषा सीखी और जो अंग्रेजी ढंग से आचरण करने लगे उनको शिक्षित 
समझा गया और देश की सरकार का प्रभार सम्भालने के लायक समझा गया। मुझे 
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[ श्री महावीर त्यागी] 


दुख यह है कि आज भी वही हालत है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था 
देश ने स्वतंत्रता के लिये अंग्रेजों के विरुद्ध ही युद्ध नहीं किया। वह गोरी जाति 
के ही विरुद्ध न था। वह युद्ध हमने नौकरशाही के विरुद्ध लड़ा था और हम 
उससे मुक्त होना चाहते थे। और अब वह नौकरशाही वैसी ही है जेसी कि थी। 
मेरी सम्मति के अनुसार शासन उन लोगों के द्वारा नहीं चलाया जाना चाहिये जो 
भाड़े के टट्टू हैं जो अपनी बुद्धि को भाड़े पर चलाते हैं। मैं तो एक भिन्‍न विचारधारा 
का व्यक्ति हूं। अंग्रेजी शिक्षा को मैं भारत के लिये अभिशाप समझता हूं। ये सब 
पुस्तक-कीट जो अपने विदेशी उच्चारण पर गर्व करते हैं उच्चतर भावना के शिकार 
होते हैं। सामान्यतया ये लोग कदाचारी तथा अराष्ट्रीय हैं। मैं समझता हूं कि सरकारी 
सेवकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वेतन दिया जाये और अपनी बुद्धि का 
सौदा करने के लिये उन्हें प्रोत्साहित न किया जाये। राज्य की सेवा करने के लिये 
उन्हें स्वयंसेवकों की भांति अपने आपको अर्पण करना चाहिये। तभी पुरानी शैली 
में परिवर्तन होगा और यह तभी हो सकता है जब कि हम अंग्रेजी भाषा का परित्याग 
करें और गौरव सहित अपनी संस्कृति को अपनायें। सारा जोर अंग्रेजी भाषा पर 
है। सेवा के लिये अभ्यर्थी चुनने की वर्तमान प्रणाली के मैं विरुद्ध हूं। मेरे मित्र 
श्री मममोहन दास शिकायत करते हैं कि यदि हिन्दी सरकारी भाषा बना दी जायेगी 
तो जो लोग हिंदी भाषा भाषी प्रान्त के नहीं हैं वे उन लोगों से प्रतियोगिता में 
पिछड़॒ जायेंगे जो हिंदी भाषा भाषी प्रान्त के हैं। अतः मैं सुझाव देता हूं कि सब 
बातों की परीक्षा केवल हिंदी में ही न ली जाये। मैं अकेली हिंदी के पक्ष में 
नहीं हूं। मेरा निवेदन यह है कि प्रत्येक अभ्यर्थी की उसकी मातृ भाषा में परीक्षा 
ली जाये। अपनी मातृ भाषा में कोई व्यक्ति अपने विचारों की सर्वोत्तम अभिव्यंजना 
कर सकता हे। 


*थ्री नज़ीरुद्दीनी अहमद (पश्चिमी बंगाल : मुस्लिम): तो फिर लोक सेवा 
आयोग के सदस्यों को उस अभ्यर्थी की भाषा सीखनी पडेगी जिसकी वे परीक्षा 
करना चाहते हें। 


*शथ्री महावीर त्यागी: यदि आप इस प्रकार का विधान बनायेंगे तो उनको वे 
भाषायें सीखनी पडेंगी। 


*थ्री नज़ीरुद्दीन अहमदः भारत में लगभग 30 मुख्य भाषायें हैं और लगभग 
200 बोलियां हं। 


*थ्री महावीर त्यागी: किसी अभ्यर्थी की बुद्धिमानी परखने के लिये यह 
आवश्यक नहीं है कि इस बात की परीक्षा की जाये कि उसने कितनी मात्रा में 
आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की उच्चारण शैली को ग्रहण किया है। आप उसकी परीक्षा 
हिन्दुस्तानी में, मद्रासी में, बंगाली में या अन्य किसी भाषा में कर सकते हें। भाषा 
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में विज्ञ होना ही शिक्षा की एकमात्र कसौटी नहीं है। शिक्षित होने के लिये व्यक्ति 
में संसार का सामान्य ज्ञान होना चाहिये और उसे यह सिद्ध करना चाहिये कि 
स्वयं अपने ऊपर आचरण करके उसने ज्ञान से पूर्ण लाभ उठाया है और उसने 
ज्ञान को हृदयंगम कर लिया है। अपने स्वभाव और व्यवहार में उसे अपने ज्ञान 
को चरितार्थ करना चाहिये। परन्तु आज जेसा कि हम देखते हैं विशेष जोर शुद्ध 
अंग्रेजी और स्वीकृत अंग्रेजी शैली में मेज पर के अच्छे आचरण पर है। ऐसे व्यक्तियों 
को परिचयों में चुना जाता है। यदि इसी तरह की हालत रहती है तो हम कभी 
भी स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकते। देश के सच्चे सपूतों को सरकारी नौकरी 
में भर्ती करने की एक मात्र ठीक विधि यह है कि अभ्यर्थियों की उनकी मातृभाषा 
में परीक्षा ली जाये। 


*अध्यक्ष: माननीय सदस्य ने विस्तारपूर्वक अपने विचार प्रकट कर दिये हें। 


*भ्री महावीर त्यागी: यदि आपको विश्वास हो गया है तो मैं आपका कृतज्ञ 
हूं। 

*अध्यक्ष: मैंने यह नहीं कहा कि मुझे विश्वास हो गया है। आपने जो कुछ 
कहा उसे मैंने समझ लिया। समस्त सम्बद्ध संशोधन पेश हो चुके हें। 


*भ्री एच.वी. कामतः आपकी अनुज्ञा से श्रीमान्‌, मैं कुछ शब्द कहूंगा। मैं दो 
मिनट से अधिक नहीं लूंगा। 


मेरे मित्र श्री त्यागी द्वारा पेश किये गये इस संशोधन पर मैं यह कहना चाहता 
हूं कि उनका उद्देश्य बहुत उच्च है, पर मुझे शंका है कि उनके संशोधन के प्रवर्त्तन 
करने में बड़ी कठिनाई होगी। आरम्भ में ही मैं यह कह दूं कि इस प्रकार से 
किसी भी भाषा का विरोध करना पूर्णतया तर्क विरोधी है। अंग्रेजी भाषा का विरोध 
भी तर्क विरोधी है। हमने भारत में अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध युद्ध किया पर अंग्रेजी 
भाषा के विरुद्ध कभी युद्ध नहीं किया। सभा को मैं यह याद दिलाऊंगा कि तुर्की 
के विदेशी राज्य से स्वतंत्र होने के पश्चात्‌ ही कमाल अतातुर्क ने तुरन्त ही समस्त 
तुर्की के लिये रोमन लिपि स्वीकार की और उसको प्रख्यापित किया। 


श्रीमान्‌ु, इस संशोधन के स्वीकार करने में दो कठिनाइयां हैं। सर्वप्रथम यह कि 
संघ के कार्यों से सम्बद्ध पद सबके सब एक ही श्रेणी के नहीं होते हैं। क्‍या 
श्री त्यागी यह चाहते हैं कि वाणिज्य दूत और राजनय संबंधी पदों के लिये भी 
अभ्यर्थियों की परीक्षा भारतीय संघ की सरकारी भाषा में ही हो? 


*भ्री महावीर त्यागी: मैंने यह कहा था कि उस प्रदेश की भाषा में जहां 
का वह अभ्यर्थी है। 
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*श्री एच.वी. कामतः वे मेरी बात नहीं समझ पाये। मैं उनसे यह जानना 
चाहता हूं कि बाहर वाणिज्य दूत तथा राजनय संबंधी पदों के लिये चुने जाने वाले 
व्यक्तियों की केवल भारतीय भाषा में ही परीक्षा ली जाये। 


*थ्री महावीर त्यागी: मैंने “जहां तक हो सके” कहा है। यदि आप फ्रांस 
स्थित अपने दूतावास के लिये अभ्यर्थी चुन रहे हैं उसे फ्रेंच का ज्ञान होने दीजिये। 
पर उसकी परीक्षा उसकी ही मातृभाषा में हो। यदि किसी व्यक्ति की परीक्षा मराठी 
भाषा में ली जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हे। 


*आ्री एच.वी. कामतः मेरे मित्र ने सब इम्तिहान, परीक्षायें, परिचय और 
प्रतियोगितायें, एक साथ अपने संशोधन में रख दी हैं। मैं उनको यह कहूंगा कि 
उनके संशोधन के भावों का मैं सम्मान करता हूं। मैं केवल उन व्यावहारिक 
कठिनाइयों को बता रहा हूं जो इस संशोधन के स्वीकार करने में आयेंगी। इंग्लैंड 
में भी राजनय संबंधी और यहां तक कि गृह असैनिक सेवाओं की नियुक्तियों के 
लिये भी निर्वाचन मंडलियों द्वारा संचालित सब पराक्षायें अंग्रेजी भाषा में नहीं ली 
जाती हें। 


“अध्यक्ष: श्री कामत ने केवल दो मिनट लेने का वचन दिया था, पर उन्होंने 
उससे अधिक समय ले लिया हे। 


*भ्री एच.वी. कामतः श्रीमान्‌, मैं कुछ क्षणों में समाप्त किये देता हूं। सभा 
को मैं यह बता दूं कि इंग्लैंड में सब परीक्षायें अंग्रेजी ही में नहीं होती हैं। उसी 
प्रकार भारत में भी यह व्यवहार्य नहीं होगा कि सब इम्तिहान और परीक्षायें संघ 
या राज्य की सरकारी भाषा में ही ली जायें। 


मैंने यह कहा था कि संघ के पदों की भिन्न-भिन्न श्रेणियां हें और प्रत्येक 
श्रेणी के लिये विशिष्ट अर्हताओं की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि किसी 
विशेष राज्य के लिये यह आवश्यक हो कि वह ऐसे पदाधिकारी रखना चाहे जो 
संघ सरकार से संबंध बनाये रखने के प्रयोजन के लिये हों। ऐसे पदों के लिये 
केवल राज्य की भाषा का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होगा। संघ की सरकारी भाषा के 
ज्ञान के साथ-साथ कदाचित्‌ विदेशी भाषा का ज्ञान भी उन पदाधिकारियों के लिये 
जो राज्य और केन्द्र में संबंध बनाये रखने के लिये हैं तथा उन पदाधिकारियों के 
लिये जो विदेशों में हैं आवश्यक होगा। अतः मैं समझता हूं कि श्री त्यागी का 
संशोधन....... 


“अध्यक्ष: माननीय सदस्य अपनी समय-सीमा पार कर चुके हैं। क्‍या 
डॉ. अम्बेडकर बोलना चाहते हैं? 


*पाननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: में एक भी संशोधन को स्वीकार नहीं करना 
चाहता हूं। 
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*अध्यक्ष: अब मैं संशोधनों पर मत लूंगा। प्रश्न यह हैः 


“कि उपरोक्त संशोधन संख्या 2 में प्रस्थापित अनुच्छेद 282 के साथ यह परन्तुक 
जोड़ दिया जाये:-- 


“ए0ण966 प्रात ॥4/ 0 9250० 4] 06 2॥90]6 (0 ॥070०7/7077 0 ५ 
ण ॥6 5फ्रलांण छएपाग)॥6 इठाशंएट5 व 90998  ८णा6टाण जाती ॥6 शि।$ 
० 6 एगञाणा प्रा।055 ॥6 5$ #00प्र्शा।ए ८णाएशइश्ा जा कराए त0॥0776शांगा॥।ं 
[क्राए१92९ णए परावा4 9९8065 6 'िद्वाणानओं काए732०९ ण पावी9., 7 


[परन्तु यह और भी कि यदि कोई व्यक्ति भारत की राष्ट्र भाषा के सहित 
अन्य किसी प्रादेशिक भाषा का पूर्ण जानकार नहीं है तो संघ संबंधी किसी 
उच्च लोक सेवा तथा पद पर नियुक्त होने का वह पात्र न होगा।] 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि संशोधनों की सूची (अंक 2) के संशोधन संख्या 3034 में प्रस्थापित 
अनुच्छेद 282 में '&०७ ० 6 ४एए/०णण796 [,८ह/ां59प्रा४ 789 7९2प2०' शब्दों 
के स्थान में “| एगणा एफ $लशं०8 (.णागागरंडडंणा 85 72502०८६ ॥6 /]- 
जवाब $शणट९5 ॥70 3॥50 35 7259९९$ णगाश इश'रं९65 भाव 90898 व ८णाल्लांणा 
ए्ात (6 वाशधि$ णए 06 एआाणा, 270 06 9906 ?प0]6 82९6 ((णगागत55809ा 
35 725[0९235$ ॥6 896 $2ण९65 क्षाव 480 35 72596९९ 0०गाश 5९'एं०65 था 9088 
वा ८णार्लांणा जात 6 बरशि।$ णी 6 996 ४9 7466 769प97075 णा था 
7०5 720]#ग78 40!” शब्द रखे जायें और परन्तुक अपमार्जित किया जाये।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3034 में प्रस्थापित अनुच्छेद 282 
में ब्राक्िा5$ ण गाल एांणा 0 भाए 546! शब्दों के पश्चातू 'ब्रात #5 ॥62 
गावगग्रपा) 35 एटी] 35 6 ॥क्रायपा। क्राणपरा ए इज एणी ३ (00ए्ाालशा 
इछाएथ्ा।, 35 350 ]49 07 6 ८णाका।णा$ 00 96 प्रि॥04 छ9 3 ९07 रण 
7?2०४075 [40 96 3806 40 96 गाटाप्रवव का ॥6 ॥॥5 एस छप0॥0 5धश्थ्ा5' शब्द 


प्रविष्ट किये जायें।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 
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“अध्यक्ष: इसके बाद संशोधन संख्या 228। 


*थ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: प्रस्थापित नये अनुच्छेद 282-क पर मेरे संशोधन 8 के 
बारे में क्‍या हुआ? 


“अध्यक्ष: अभी मैं अनुच्छेद 282-क को नहीं ले रहा हुं। 
*शथ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: मुझे खेद है, श्रीमान्‌। 


“अध्यक्ष; उस समय मैंने कहा था कि आप उसे पेश न करें और आपने 
उसे पेश नहीं किया था। हमने अभी अनुच्छेद 282-क नहीं लिया है। प्रश्न यह 


“कि सूची । (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में प्रस्थापित अनुच्छेद 
282 में “७०७ ण 6 गणएाणएं्रा8 ।.€छ59प्रा2'” शब्दों के स्थान में “&८5& 
 एशादा' शब्द रखे जायें।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि सूची । (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में प्रस्थापित अनुच्छेद 
282 में जहां ॥789' शब्द प्रथम बार आया है उसके स्थान में “9 शब्द 
रखा जाये।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची । (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में प्रस्थापित अनुच्छेद 
282 के परंतुक के स्थान में यह परंतुक रखा जाये:-- 


एत्जणंवल्व ॥9 ए्राभाशा ॥39 99 ]4ए 59०टाॉ५जि ॥6 छएप)॥० इशएणंट्ट5 वा 
6 894९5 जाग 7694 0 जाती 42035 ए कू[/०790० 7,22$]9प6 749 
7९270]46 6 7€टापांगालशा क्षाद ९<णावाणाड$ णी इछाशंट€ एा 9>2९805 
॥70ण7॥स्‍6९6 (0 ला. 7 


[परन्तु संसद विधि द्वारा राज्यों की उन लोक सेवाओं का उल्लेख करेगी जिनके 
लिये समुचित विधान-मंडल के अधिनियम भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा 
की शर्तों का विनियमन कर सकेंगे।] 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि सूची | (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में प्रस्थापित 
अनुच्छेद 282 के परंतुक में से “थात थाए ॥पाट४ 50 7806 शाधो ॥8ए८ 
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लीव्ल डप्ञं०्ट 40 ॥6 छाएतंगझंणा$ ० भाए छप०ा ७०७! शब्द अपमार्जित किये 
जायें।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची । (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में प्रस्थापित अनुच्छेद 
282 के अन्त में यह परन्तुक जोड़ दिया जाये: 


-7#0शकव64 प्रात प्रव्वा 3 (6९55, €्जक्ाा]97075, वाशाए6ए७०४ 264 
९णाफुबााणा$ ॥00 0 ॥6 छप9056 ण $९९९०थाए ट्यावांत8०5 0 इसएांट25 
भाव छ058 गा ८णाल्टाणा जा ॥6 धाशि[5$ एाी 6 एाणा ० 3 9896 5॥9॥], 
3$ शा 35 [743०॥८३0]९, 96 ८णावप्रटाधव का ॥॥6 भाएप्2426 7९00शञा5$९6 60 ॥6 


हैः 55. 


णीलंबे >पा005९5 एाी 6 एांणा ० 6 996 38 ॥6 ०४5४८ 789 96. 


[परन्तु यह और भी कि संघ अथवा राज्य के कार्यों से सम्बद्ध सेवाओं और 
पदों के लिये अभ्यर्थी चुनने के प्रयोजन के लिये सब इम्तिहानों, परीक्षाओं, 
परिचयों तथा प्रतियोगिताओं का संचालन जहां तक हो सके यथास्थिति संघ अथवा 
राज्य के सरकारी प्रयोजनों के लिये अभिज्ञात भाषा में किया जायेगा।] 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची । (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में प्रस्थापित अनुच्छेद 
282 के अन्त में यह परन्तुक जोड़ दिया जाये: 


“ए0ण960 9, ॥ एकल 40 96 7टलपफ्रॉटत णा थाए एण 6 छ08छ5$ वा 
९णार्लांणा शांत 6 राशधि।$ एणी 6 एगआांणा, 3 ०थावा49४6 प्रपडा 96 
गणा0प्रशाए ८०णाश्टाइक्ा ग 6 400एञ/77 |90297982९8:--- 


(0) पल गीलांग [भाशप्42० ए ॥6 एांणा, 
0)... 6 रा2॥9॥ 87३2८. 


ती).. शराए गीला 7€शंगा॥। क्राएप7१2९ ण 6 एांणा छूणटका 6 गीटांबे 


हम 


92742८. 


[परन्तु संघ के कार्यों से सम्बद्ध किसी पद पर भर्ती होने के लिये किसी 
उम्मीदवार को इन भाषाओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिये: 


(।) संघ की सरकारी भाषा। 
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[ अध्यक्ष ] 

(2) अंग्रेजी भाषा। 

(3) सरकारी भाषा को छोड़कर अन्य कोई एक प्रादेशिक भाषा। 
संशोधन अस्वीकार किया गया। 


“अध्यक्ष: में समझता हूं कि इतने ही संशोधन हैं। अब मैं डॉ. अम्बेडकर 
की प्रस्थापना पर मत लेता हूं। प्रश्न यह हे 


“कि प्रस्थापित अनुच्छेद 282 संविधान का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
अनुच्छेद 282 संविधान में प्रविष्ट किया गया। 


अनुच्छेद 282-क 
*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्‌, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि संशोधनों की सूची (अंक 2) के संशोधन संख्या 3034 में प्रस्थापित 
अनुच्छेद 282-क में-- 


(।) खंड (]) में दो स्थान पर आये हुए #ण6&' शब्द के स्थान में आशा 
॥00!” शब्द रखे जायें; और “प्रगाह ॥6 9]९98परा6 ए 6 श्भवला 
और 50प्रगाए 6 छ०४5प्रा४ ण 6 00एश०7ग0' एण ॥6 $08०' शब्दों के 
स्थान में 'प्रागी ॥6 #्षा।5 6 322० ० अंडा 2ंश्ा! शब्द रखे जायें।” 


श्रीमान्‌ू, मैं समझता हूं...... 
“अध्यक्ष; आप खंड (2) और (3) पेश नहीं कर हहे हें। 


*थ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: जी नहीं, वे 282-ख के सम्बन्ध में हैं। इस संशोधन 
के पेश करने के समय से अब मैंने अपनी स्थिति में रूपभेद कर लिया है। अब 
मैं इस प्रस्थापना के पक्ष में हूं कि राज्य का प्रत्येक असैनिक सेवक, चाहे वह 
संघ में हो चाहे प्रान्तों में, केवल राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यनत ही पद धारण करे। 
मैं इस प्रस्थापना से सहमत नहीं हो सकता हूं कि राज्य का प्रत्येक सेवक यथास्थिति 
राज्य के राज्यपाल या शासक के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करे। राज्यपाल या शासक 
का अर्थ मंत्रिमंडल से हेै। 


“अध्यक्ष; आप अपने ही संशोधन का समर्थन नहीं कर रहे हें। 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमानू, इस प्रश्न पर मैंने आपकी अनुज्ञा ले ली थी। 
श्रीमान्‌ू, मैंने आपसे यह निवेदन किया था कि चूंकि मैं उस संशोधन को पेश कर 
चुका था, पर अब मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि यह ठीक है कि राज्य के 
सब असैनिक सेवक राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करें। 
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“अध्यक्ष: आपके संशोधन को पेश करने और मुझसे आपने जो निवेदन किया 
था उसके बीच में इतना कम समय था कि उसके बारे में कोई निर्णय करना 
मेरे लिये कठिन था। 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: यदि आप इस समय इस अनुच्छेद पर मेरा भाषण देना 
उचित नहीं समझते हैं तो साधारण वाद-विवाद के समय जब इस अनुच्छेद को 
लिया जाये मैं उस समय आपकी अनुज्ञा से कुछ शब्द कहना चाहूंगा। 


“अध्यक्ष: में वचन तो नहीं देता हूं। आप अपने अवसर की प्रतीक्षा करें। 


*थ्री जसपतराय कपूर (संयुक्तप्रान्त : जनरल): क्या माननीय सदस्य 86 साल 
तक की आयु रखना चाहते हैं अथवा यह 68 की मुद्रण त्रुटि हे? 


“अध्यक्ष: हम इससे अगले डॉ. देशमुख के संशोधन सं. 235 को लेते हैं। 
(संशोधन संख्या 235, 236 और 237 पेश नहीं किये गये।) 

मैं समझता हूं कि अनुच्छेद 282-क पर इतने ही संशोधन हें। 

*शथ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। 


अध्यक्ष: में ऐसा नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कि यह अच्छा है कि 
आपकी बातों के बिना ही हम अग्रसर हों। 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: जेसी आपकी इच्छा श्रीमान्‌, मेरे लिये तो आपके शब्द 
विधिवत हें। 


“अध्यक्ष: 282-क पर और संशोधन नहीं हेैं। प्रश्न यह हैः 
“कि प्रस्थापित अनुच्छेद 282-क संविधान का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
अनुच्छेद 282-क सविधान में प्रविष्ट किया गया। 
अनुच्छेद 282-ख 


“अध्यक्ष: इस अनुच्छेद पर मेरे पास कई संशोधन हैं। आज हम एक या दो 
संशोधन पेश कर सकते हैं। श्री ब्रजेश्वर प्रसाद संख्या 9। 


*थ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: कल बोलने के अपने अधिकार को मैं रक्षित रखना 
चाहूंगा। पांच मिनट में मैं अपने संशोधन को पढ़ और उस पर भाषण नहीं दे 
सकता हू 


“अध्यक्ष; आप अपना संशोधन इस समय पेश कर सकते हें। 
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*शथ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि संशोधनों की सूची (अंक 2) के संशोधन संख्या 3034 में प्रस्थापित नये 
अनुच्छेद 282-ख में- 


खंड (2) में फरए था बपया0गवाए डफ्रणवाशल 00 गा 97 शांता ॥6 ए85 
॥00०॥०0' शब्दों के स्थान में “व्थ्का 09४ था णवलका ण ग6 एगंगा एफ 
98690 6 (7णगगरं550॥, 0., 38 क्‍68 ०85९ 799 9९, 09 ॥6 8906 ?प7॥८ $52एं०८ 
(णगगांडअंणा! शब्द रखे जायें।” 


“अध्यक्ष; आप पिछले संशोधन का खंड (2) पढ रहे हैं। वह 282-क के 
सम्बन्ध का है। 


*थ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: वह 282-ख के सम्बन्ध का है। 
*थ्री जसपतराय कपूर: आपको संशोधन संख्या 9 पेश करना चाहिये। 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: जी नहीं, संख्या 9, 282-ग के सम्बन्ध में है। श्रीमान्‌, 
ये पुराने संशोधन हैं। 


*अध्यक्ष: पर पुराना अनुच्छेद पेश नहीं किया गया है। 
*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: यह 282-ख पर संशोधन हेै। 


“जो व्यक्ति संघ की असैनिक सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य 
की असैनिक सेवा का सदस्य हे, अथवा संघ के या राज्य के अधीन असैनिक 
पद को धारण करता है, वह अपनी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से निचले 
किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जायेगा अथवा पद से हटाया नहीं 
जायेगा। ” 


श्रीमान्‌ू, मैं अपने संशोधन को पेश करना चाहूंगा। 


*अध्यक्ष: में समझता हूं कि ये संशोधन (2) और (3) ठीक बैठते ही नहीं 
हैं। वे 222-ख के साथ ठीक नहीं बैठते हैं, अतः उनकी बात नहीं उठती हे। 


*भ्री महावीर त्यागी: उनको पेश किया गया समझ लिया जाये। 


“अध्यक्ष: नहीं, उनको पेश किया गया नहीं समझा जा सकता है क्‍योंकि वे 
ठीक नहीं बेठते हें। 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: में उनमें संशोधन करने का प्रयास करूंगा, और आपकी 
अनुज्ञा से श्रीमान, उन्हें कल पेश करूंगा। 


“अध्यक्ष: में समझता हूं कि एक बज चुका है और हमको अब उठ जाना 
चाहिये। एक सुझाव यह दिया गया है। कि हम दोपहर बाद समवेत हों। 


“माननीय सदस्य: जी हां, हम दोपहर बाद समवेत होंगे। 
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*अध्यक्ष: कुछ कठिनाइयां हैं। मंत्रिमंडल की बैठक है जिसमें डॉ. अम्बेडकर 
को उपस्थित होना है। 


*आ्री आर.के. सिधवा (मध्यप्रान्‍्न और बरार : जनरल): मसौदा-समिति बाद 
में समवेत हो सकती है। 


*अध्यक्ष: मसौदा-समिति का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। मंत्रिमंडल की बैठक 
है। 


*भ्री आर.के. सिधवाः परन्तु मसौदा-समिति के और भी तो सदस्य हैं जो 
उपस्थित हो सकते हें। 


*अध्यक्ष: अनुसूचित समय में हम बहुत काम कर सकते हैं यदि सदस्य समय 
के प्रति सावधान रहें। मैं समझता हूं कि मेरे मार्ग में कुछ कठिनाई है। यदि कोई 
सदस्य भाषण देने का आग्रह करता है तो उस सदस्य को भाषण देने से रोकना 
मेरे लिये बड़ा कठिन है। 


*आ्री आर.के. सिधवा: हम बेठने और कार्य समाप्त करने के लिये तैयार 
हैं। हम सात या आठ घंटे बेठ सकते हैं। 


“अध्यक्ष; यह सम्भव नहीं हे। हम आठ घंटे तक नहीं बेठ सकते हें। 
आखिरकार हम मनुष्यों की तरह से ही काम कर सकते हैं। यंत्रों की भांति हम 
काम नहीं कर सकते हैं। अतः मैं इसे सम्भव नहीं समझता हूं। आप क्या कहते 
हैं, डॉ. अम्बेडकर, क्‍या दोपहर बाद बैठक कर सकते हें? 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं आशा करता हूं कि मंत्रिमंडल की बैठक 
से में लगभग साढ़े पांच बजे लोट आऊंगा। यदि सभा उसके दो घंटे बाद तक 
बैठने के लिये तैयार है तो मैं पूर्णतया तैयार हूं, पर साढ़े पांच बजे के बाद से 
ही हमारी मसौदा-समिति की बैठक है, क्‍योंकि यदि हम उन अनुच्छेदों को तैयार 
नहीं कर लेंगे जो स्थगित रखे गये हैं तो आगे बढ़ना कठिन हो जायेगा। हमें विनिश्चय 
करने के लिये किसी अन्य स्थान को जाना पड़ेगा और फिर यहां आना पडेगा। 
यदि सभा चाहती है तो मसौदा-समिति की बैठक हम किसी अन्य समय के लिये 
रख सकते हें। 


*भ्री नज़ीरूद्दीन अहमद: और भी कठिनाइयां हैं जिनको मैं रखना चाहता हुं। 
कितने ही समय तक बैठने की मैं चिन्ता नहीं करता हूं। जिस बात की मैं चिन्ता 
करता हूं वह केवल यह है कि संशोधनों पर विचार करने के लिये हमें यथेष्ट 
समय मिलना चाहिये। मसौदा-समिति अभी तक अपने कई महत्वपूर्ण संशोधन तैयार 
नहीं कर पाई है। मैं आपसे बहुत सम्मानपूर्वक यह निवेदन करूंगा कि आप हमारी 
स्थिति पर विचार करें। यदि संशोधन के मसौदा बनाने में या उन पर भाषण देने 
में बिना पर्याप्त तैयारी के हमें भाग लेना पड़ता है तो परिणाम यह होगा कि असंगत 
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[ श्री नजीरुद्दीन अहमद] 


बातें होंगी। मैं निवेदन करता हूं कि आपने अन्तिम मसौदों पर विचार करने के 
लिये मसौदा-समिति को हमें पर्याप्त समय देना चाहिये। वे अपने विचार प्रति दिन 
बदलते रहते हैं। वे शायद यह सोचते हैं कि हमें इस विषय में कोई भाग नहीं 
लेना है--ये बात दूसरी है--पर मैं तो यहां कुछ करने के लिये--अपना कर्तव्य 
करने के लिये आया हूं। ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि संशोधन हमारे पास इतने 
समय पूर्व आ जायें कि हम उन पर विचार कर सकें। यदि हमें दोपहर बाद भी 
बैठना है तो आपके पास यह विचार करने के लिये कहां समय है कि कौन-कौन 
से संशोधन रखे जायें और फिर वे संशोधन कार्यालय को समय में भेज दिये जायें 
जिससे कि वह उनको ठीक समय में सदस्यों के पास भेज सके? 


“अध्यक्ष: लगभग पंद्रह अनुच्छेदों पर के संशोधनों को तो हम भेज ही चुके 
हैं। अनुच्छेद 28। और 282 पर हम विचार समाप्त कर चुके हैं। 282-क को 
भी हम समाप्त कर चुके हैं। इसके बाद 282-ख, 282-ग, 283, 243, 244 
245, 274-क से डा तक, 264, 265, 265क और 266 आते हैं। ये सब कल 
घुमाये जा चुके हैं अत: सदस्यों के पास संशोधनों की सूचना देने का समय था। 


*थ्री नज़ीरूद्दीनी अहमद: वे हमारे पास अप्रासंगिक रूप में आ रहे हैं। वास्तव 
में ये संशोधन अनियमित क्रम में आ रहे हैं। इस सम्बन्ध में मदारी की रीति 
का पालन किया गया है। वास्तव में उनको सही रूप में देखने के लिये सदस्यों 
को कोई अवसर नहीं मिलता। दोपहर बाद की बैठकों में संशोधनों पर ठीक विचार 
नहीं हो सकेगा। मैं स्वयं कितने ही समय तक बेठने के विषय पर चिन्तित नहीं 
हूं। प्रश केवल यह है कि संशोधनों पर विचार करने के लिये हमें पर्याप्त समय 
मिलना चाहिये। यद्यपि मसौदा-समिति हमारे सुझावों को स्वीकार करने की स्थिति 
में नहीं है, पर फिर भी यथासंभव हमें संशोधनों का अध्ययन तो करना ही पड़ता 
है। अतः हम समय चाहते हैं। सारी कठिनाई मसौदा-समिति की है, पर शायद वे 
स्वयं कुछ और ही बातों के सहारे हैं। पर हमारी स्थिति पर भी विचार करना 
चाहिये। और भी अनेक महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। जिन पर विचार करना होगा। अभी 
हमें जो महत्वपूर्ण संशोधन दिये गये हैं उनमें से बहुत से इतने परस्पर भिन्न हैं, 
इतने कठिन और इतने जटिल हैं कि प्रत्येक अनुच्छेद पर प्रसंगानुसार विचार करना 
पड़ेगा। हम मसौदा-समिति के सभापति की सी भाग्यशाली स्थिति में नहीं हैं जिनकी 
सेवा में बड़े योग्य सहायक हैं। उन्हें किसी तर्क पर ध्यान देने की आवश्यकता 
नहीं है और जब उत्तर देने का समय आता है तो वे कह सकते हैं कि वे कुछ 
नहीं कहना चाहते हैं। हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अत: मेरा निवेदन यह 
है कि संशोधन के अध्ययन के लिये हमें कुछ समय मिलना चाहिये। 
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*अध्यक्ष: जहां तक इन अनुच्छेदों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि किसी 
भी सदस्य को यह शिकायत नहीं हो सकती है कि उसे संशोधनों पर विचार करने 
के लिये पर्याप्त समय नहीं मिला। 


*आ्री आर.के, सिधवा: इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें संशोधन मिल गये हैं। 
हमें अगले सप्ताह के भाषा और प्रतिकर सम्बन्धी विषय के संशोधन मिल गये 
हैं। हम उन्हें प्राप्त कर चुके हैं, पर श्रीमानूु, जहां तक सभा के कार्यक्रम का 
प्रश्न है आपको विदित है कि पिछले दस दिनों से मसोदा-समिति हमसे यह कहती 
चली आ रही है कि वह तैयार ही नहीं है ओर जब उसने हमसे दो घंटे बैठने 
के लिये कहा तो हमने उसकी बात मान ली। हम सरकारी धन का अपव्यय कर 
रहे हें और वह तैयार नहीं हो पाती। मेरा निवेदन यह है कि सरकारी रुपया बचाने 
के लिये, यदि मसौदा-समिति तैयार नहीं है तो 5 दिन को सभा स्थगित कर 
दी जाये जिससे कि संशोधन तैयार हो जायें और मसौदा-समिति अपना पूरा कार्यक्रम 
तैयार कर ले। कल हम दोपहर बाद बैठने के लिये तैयार थे, परसों हम दोपहर 
बाद बेठने के लिये तैयार थे, पर डॉ. अम्बेडकर कार्य में व्यस्त थे। अतः राज्य 
के इस समस्त व्यय का उत्तरदायित्व डॉ. अम्बेडकर पर होगा न कि सभा के 
सदस्यों पर। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मैं निवेदन करता हूं कि यह बहुत अनुचित है क्योंकि 
यदि परसों से पहले कार्यावली पर के काम को समाप्त कर लिये जाने को सभा 
तैयार है तो हम सभा को यह आश्वासन दे सकते हैं कि शुक्रवार के लिये हमारे 
पास काफी काम होगा, पर प्रश्न यह है कि क्‍या सभा कार्यावली पर के काम 
को समाप्त करने के लिये तैयार है। 


“अध्यक्ष: अगले मंगलवार तक के लिये काफी काम है क्‍योंकि ये अनुच्छेद 
जो सदस्यों के सामने है सम्भव है परसों तक का समय ले लें और उसके बाद 
शनिवार, सोमवार और मंगलवार के लिये हमारे पास महत्वपूर्ण विषय विचार के 
लिये हैं। अतः काम काफी है, और कोई काम नहीं ले सकते हैं। यह इस कारण 
नहीं है कि मसौदा समिति तैयार नहीं कर पाई है। आगामी बुधवार तक के लिये 
उसने हमें काफी काम दे रखा हे। 


*आ्री आर.के. सिधवा: हम दोपहर बाद बैठना चाहते हं। 


“अध्यक्ष: यह बात नहीं है कि हम दोपहर बाद इसलिये न बेठ रहे हों कि 
हमारे पास काम नहीं है। अन्य कारणोंवश यह सुझाव दिया गया है कि हम न 
बैठें। मैं यह सभा पर छोड़ दूंगा कि वह दोपहर बाद बैठना चाहती है या नहीं। 


“माननीय सदस्य: जी नहीं। 


*शथ्रीमती जी. दुर्गाबाई (मद्रास : जनरल): हमें 5-30 के बाद समवेत होने 
दीजिये। 
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*भ्री विश्वनाथ दास (उड़ीसा : जनरल): श्रीमान्‌, मैं अपनी और अपने मित्रों 
की ओर से बोल रहा हूं कि जैसा मेरे माननीय मित्र श्री सिधवा ने सुझाया हे 
उसके अनुसार हम सात या आठ घंटे तक बेठने के लिये राजी नहीं हैं। जेसा 
कि आपने सही सुझाव दिया है हम मनुष्य हैं और पक्ष में विवरणपूर्ण वाद-विवाद 
हो जाने के पश्चात्‌ और उसके बाद यहां अच्छे रूप में वाद-विवाद हो जाने के 
पश्चात्‌ हम बहुत लम्बे और व्याख्यात्मक भाषण नहीं सुनना चाहते हैं। अतः मैं 
आपसे निवेदन करूंगा कि आप वक्‍ताओं के भाषणों पर नियंत्रण रखें। इस प्रकार 
से मैं समझता हूं कि समय की बचत की सम्भावना हो सकती है, श्रीमान्‌, 
मसौदा-समिति पर दोषारोपण करने के लिये मेरे पास कोई बात नहीं है (बाधायें)। 
वह हमसे बधाई पाने के योग्य हैं। वह बड़ा कठिन परिश्रम कर रही हे। उन्हें 
हमसे बहुत कम अवकाश मिलता है और मसौदा-समिति के काम पर टीका टिप्पणी 
और आलोचना करना अन्याय तथा क्रूरता है। श्रीमान्‌ू, इन शब्दों में मैं आपसे निवेदन 
करूंगा कि आप वाद-विवाद पर नियंत्रण करें और यथासम्भव शीघ्र समाप्त करने 
का प्रयत्न करें। 


*शथ्री ब्नजेश्वर प्रसाद: श्रीमान्‌, में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। 


“अध्यक्ष: आवश्यक नहीं है। में इस प्रश्न पर कोई वाद-विवाद नहीं चाहता 
हूं। यदि सभा मुझसे सहयोग करेगी तो मैं सभा की कार्यवाहियों का संचालन कर 
सकूंगा। सदस्यों से मेरा प्रथम निवेदन यह है कि वे संशोधनों की सूचना देने की 
प्रवत्ति को कम कर दें। इसके कारण कार्यालय को घोर परिश्रम करना पड़ता हे 
क्योंकि उन्हें रात को देर तक कई पृष्ठों को छापना पड़ता है और उनको बांटना 
होता है और फिर मैं देखता हूं कि उनमें से कई संशोधन कभी-कभी पेश नहीं 
किये जाते हैं, कभी-कभी उन पर जोर नहीं दिया जाता है, कभी-कभी उनको वापस 
ले लिया जाता है और उनमें से अधिकांश गिर जाते हैं। अतः सर्वप्रथम मैं माननीय 
सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस बात पर विचार कर लिया करें कि जिन 
संशोधनों की वे सूचना देने का विचार करते हैं वे क्‍या वास्तव में ऐसे संशोधन 
हैं जो इस सभा के लिये विचारणीय हैं। वास्तव में जो संशोधन नियमानुसार हैं 
उनको अध्यक्ष के नाते नियम विरुद्ध घोषित करना मेरे लिये कठिन है। मैं उनको 
नियम विरुद्ध घोषित नहीं कर सकता हूं। पर सदस्यों से मेरा निवेदन यह है कि 
वे संशोधनों पर विचार करें और यदि वे यह अनुभव करें कि वे वास्तव में आवश्यक 
हैं तो वे उनकी सूचना दें। मेरा दूसरा निवेदन यह है कि अपने भाषणों को संक्षिप्त 
करें। यदि हम ऐसा कर सकेंगे तो मैं समझता हूं कि हम अनुसूचित समय में 
कार्य समाप्त कर लेंगे। परन्तु यदि हम प्रति दिन संशोधनों की सूचना देते रहेंगे 
और प्रत्येक संशोधन पर भाषण देते रहेंगे तो मैं नहीं कह सकता हूं कि हम कब 
तक समाप्त कर सकेंगे। 
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जहां तक आज के सायंकाल के सत्र का सम्बन्ध है, एक ऐसा सुझाव हे 
कि हम 5.30 से 7.30 तक बेठें। क्या सभा की यही इच्छा है। 


*कई माननीय सदस्यः जी हां। 
*कई माननीय सदस्यः जी नहीं। 


*श्री नज़ीरूद्दीन अहमदः दिन में दो बार बेठने के लिये विवश होने की 
अपेक्षा हम अपने संशोधनों और भाषणों को कम कर देंगे। यह बात नहीं है कि 
हम काम न करना चाहते हों। कुछ काम घर पर होना चाहिये और कुछ यहां। 


“अध्यक्ष: इस प्रकार के विषय में जब सभा में मतभेद हो गया हे तो में 
सभा के किसी वर्ग को जो अधिक बैठना नहीं चाहता है उसे अधिक बेठने के 
लिये विवश नहीं करूंगा। आज सायंकाल को हम नहीं बेठेंगे। 


*थ्री जसपतराय कपूरः श्रीमान्‌ू, क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं (बाधायें) 
कि यदि हमारे पास पूरा कार्यक्रम हो जिसे आप 7 तारीख तक समाप्त करना 
चहाते हैं तो उस समय तक हम कार्य समाप्त कर सकते हैं। हममें से अनेक 
सदस्य ]7 तारीख से पूर्व कार्य समाप्त करने के लिये उत्सुक हें। 


“अध्यक्ष: में यह काम करूंगा। सभा कल प्रातःकाल 9 बजे तक के लिये 
स्थगित हुई। 


इसके पश्चात्‌ सभा बृहस्पतिवार वा: 8 सितम्बर सन्‌ 4949 के 
प्राठः नौ बजे तक के लिये स्थगित हुई। 


